
कब्बू के लिए ₹5,500 समर्थन मूल्य की मांग, किसानों ने चन्नम्मा सर्कल पर किया प्रदर्शन
बेलगावी ब्यूरो बेलगावी में  कब्बू की

लाभकारी कीमत की मांग को लेकर
कर्नाटक राज्य किसान संघ और हरित सेना
(कोडिहल्ली चंद्रशेखर के  नेतृत्व वाली) के
कार्यकर्ताओं  ने  शनिवार को चन्नम्मा सर्क ल
पर एक विशाल विरोध प्रदर्शन किया।
उन्होंने  रानी चन्नम्मा सर्क ल पर दो घंटे  तक
मानव श्रृंखला बनाकर कें द्र और राज्य
सरकारों  के  खिलाफ नारे बाजी की।

प्रदर्शनकारियों  ने  2026-27 सीजन
के  लिए कब्बू पर कें द्र सरकार द्वारा
निर्धारित दर में  संशोधन करने  और कब्बू
उत्पादकों  के  लिए लाभकारी मूल्य तय
करने  की मांग की। उन्होंने  कहा कि इस
वर्ष मजदूरी और आवश्यक वस्तुओं  की
लागत दोगुनी हो गई है , इसलिए कें द्र
सरकार को एफआरपी तय करनी चाहिए।
साथ ही, राज्य सरकार को सहायता राशि
देकर उचित मूल्य सुनिश्चित करना चाहिए।

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे  कोडिहल्ली
चंद्रशेखर ने  कहा कि फसल क्षति से
किसान त्रस्त हैं। उन्होंने  आरोप लगाया कि

सरकार लगातार सिंगल-फे स बिजली प्रदान
करने  और बिजली आपूर्ति में  विफल रही
है। उन्होंने  तत्काल उचित बिजली आपूर्ति
की मांग की। किसानों  ने  कहा कि फसल

बीमा भरने  के  बावजूद उन्हें  फसल क्षति
का मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने
सूअरों  और जंगली जानवरों  से  फसल क्षति
को रोकने  के  लिए तत्काल कदम उठाने  का

भी आग्रह किया। किसानों  ने  इस बात पर
जोर दिया कि सरकार द्वारा सूखा घोषित
किए जाने  के  बावजूद, किसानों  को अभी
तक मुआवजा नहीं मिला है।

उन्होंने  कहा कि विश्वसनीय बिजली आपूर्ति कृ षि गतिविधियों  के  लिए महत्वपूर्ण है  और वर्तमान स्थिति किसानों

कब्बू की लाभकारी कीमत की मांग पर बेलगावी में किसानों का प्रदर्शन

एससी-एसटी अत्याचार अधिनियम: 3 साल
में 6,994 मामले, सिर्फ 111 को सजा

बेंगलुरु प्रतिनिधि दलित समुदाय को उत्पीड़न से  बचाने
के  लिए अनुसूचित जाति एवं  अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम लागू है। इस कानून के  तहत पिछले
तीन वर्षों  में  6,994 मामले  दर्ज किए गए हैं। जातिगत
अपमान सहित विभिन्न जिलों  में  दलितों  के  खिलाफ उत्पीड़न
के  आरोपों  के  तहत ये  मामले  दर्ज हुए हैं। हालां कि, सजा पाए
मामलों  की संख्या बहुत कम है। सरकार के  आंकड़े  इस बात
की पुष्टि करते  हैं। 2024 में  इस कानून के  तहत 2483
मामले  दर्ज हुए, जबकि 2025 में  2678 और 2026 में
1833 मामले  दर्ज किए गए। इसके  बावजूद, सजा पाए
मामलों  की संख्या के वल 111 है। यह सवाल उठता है  कि
बाकी मामलों  का क्या हुआ। 2024 में  2483 मामले  दर्ज
हुए, 2025 में  2678 मामले  दर्ज हुए और 2026 में  1833
मामले  दर्ज हुए। इन वर्षों  में  दर्ज हुए कु ल मामलों  में  से  के वल
681 मामलों  में  ही बी और सी अं तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई
है। 1774 मामले  वर्तमान में  अदालत की जांच के  अधीन हैं।

कुमारस्वामी का आरोप: राजनीतिक नेतृत्व को नियंत्रण में रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा स्टिंग वीडियो
बेंगलुरु शहरी ब्यूरो कें द्रीय मंत्री और जद

(एस) नेता एचडी कु मारस्वामी ने  शनिवार को
आरोप लगाया कि कर्नाटक में  राजनीतिक नेतृत्व
को नियंत्रण में  रखने  के  लिए एक स्टिंग ऑपरेशन
वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने  जद
(एस) नेताओं  की एक बैठक बुलाई, जिसमें  पार्टी
की अगली रणनीति तय की जाएगी, जिसमें
राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकते  हैं।
कु मारस्वामी ने  कहा कि वह पहली बार अपने
कट्टर प्रतिद्वंद्वी मुख्यमंत्री डी के  शिवकु मार के  बारे
में  भी संदे ह जता रहे  हैं  कि वह भी स्टिंग ऑपरेशन
का शिकार हो सकते  हैं। यह बैठक ऐसे  समय में
हो रही है  जब स्टिंग ऑपरेशन के  कथित
मास्टरमाइंड के  खिलाफ कार्रवाई के  लिए
कु मारस्वामी द्वारा बेंगलुरु पुलिस आयुक्त को दी
गई दो दिन की समय सीमा शनिवार को समाप्त
हो गई। लोक भवन में  नए राज्यपाल सुधा यादव

से  शिष्टाचार भेंट करने  के  बाद पत्रकारों  से  बात
करते  हुए कु मारस्वामी ने  कहा कि पार्टी अपने
नेताओं  की राय पर विचार करने  के  बाद अपना
अगला कदम तय करे गी। उन्होंने  जोर देकर कहा
कि जद (एस) व्यक्तिगत दुश्मनी के  कारण नहीं,

बल्कि कर्नाटक के  लोगों  के  प्रति अपनी जिम्मेदारी
के  कारण यह मुद्दा उठा रही है।

कु मारस्वामी ने  आरोप लगाया, “हम ऐसी
स्थिति के  गवाह बन रहे  हैं  जिसमें  मुख्यमंत्री और
अन्य को कठपुतली बनाया जा रहा है। ” उन्होंने

सुझाव दिया कि वीडियो का इस्तेमाल राज्य के
राजनीतिक नेतृत्व को नियं त्रित करने  के  लिए
किया जा रहा है। कु मारस्वामी ने  कहा कि ऐसी
गतिविधियों  को समाप्त होना चाहिए, और आरोप
लगाया कि मीडिया संगठनों  के  नामों  का दुरुपयोग
किया जा रहा है  और पत्रकारिता को बदनाम
किया जा रहा है। कर्नाटक के  मीडिया में  उच्च
मानक स्थापित करने  वाले  पत्रकारों  और संपादकों
के  योगदान को याद करते  हुए उन्होंने  कहा कि
पत्रकारिता की विश्वसनीयता बहाल करने  की
आवश्यकता है। उन्होंने  यह भी आरोप लगाया कि
सरकार में  इस मुद्दे  को संबोधित करने  की
इच्छाशक्ति की कमी है , और दावा किया कि इसे
चलाने  वाले  लोग इसी पृष्ठभूमि से  आते  हैं। उन्होंने
आरोप लगाया कि मीडिया संगठनों  के  नामों  का
दुरुपयोग किया जा रहा है  और पत्रकारिता को
बदनाम किया जा रहा है।

विदेशी धन से भारत के खिलाफ साजिश: बोम्मई ने केंद्र को चेताया

एनजीओ को मिल रहे विदेशी फंड पर जताई चिंता
कर्नाटक रिपोर्टर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद

बसवराज बोम्मई ने  कहा है  कि भारत के  खिलाफ
विदेशी धन का उपयोग करके  रची जा रही साजिशों
पर कें द्र सरकार को गंभीरता से  ध्यान देना चाहिए
और ऐसी गतिविधियों  को पूरी तरह से  रोकना
चाहिए। हुबली में  मीडिया से  बात करते  हुए, उन्होंने
भारत के  खिलाफ कु छ साजिशों  और विदेशी स्रोतों  से
एनजीओ को मिलने  वाले  धन के  बारे  में  गहरी चिंता
व्यक्त की। उन्होंने  कहा कि कु छ राजनीतिक दल और
देश विरोधी गतिविधियों  में  शामिल संगठन विदेशी
स्रोतों  से  धन प्राप्त कर रहे  हैं। यह साबित हो चुका है
कि नेपाल, श्रीलंका और बां ग्लादेश जैसे  पड़ोसी देशों
में  विदेशी दान प्राप्त हुआ है।

विशेष रूप से , सोरोस फाउं डेशन जैसे  संगठनों  से

पिछले  10 वर्षों  से  धन आ रहा है , यह सिद्ध हो चुका
है। राहुल गांधी के  बयानों  पर प्रतिक्रिया देते  हुए
बोम्मई ने  कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते  हैं ,
वे  देश के  खिलाफ बोलते  हैं  और यह दिखाने  की
कोशिश करते  हैं  कि भारत में  लोकतंत्र नहीं है।

हुबली में  मीडिया से  बात करते  हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने  राज्य सरकार से
किसानों  के  हितों  की रक्षा के  लिए जल्द से  जल्द उचित कदम उठाने  का आग्रह किया। उन्होंने
बताया कि गन्ने  के  किसानों  के  एमएसपी और सुरक्षा के  लिए गठित समिति की सोमवार को
बैठक होगी। इस बैठक में  सभी किसान नेताओं  को बुलाकर चर्चा की जाएगी और एक सप्ताह के
भीतर उचित समाधान तैयार किया जाएगा। राज्य सरकार का एक बड़ा योगदान है  और जिम्मेदारी
है  कि वह किसानों  की समस्याओं  का समाधान करे , क्यों कि सेल टैक्स और जीएसटी के  माध्यम
से  राज्य को हजारों  करोड़ रुपये  का राजस्व प्राप्त होता है। गन्ने  के  किसानों  की समस्याओं  के
समाधान के  लिए जल्द से  जल्द एसएपी लागू किया जाना चाहिए।

बेंगलुरु ब्यूरो मुख्यमंत्री डीके
शिवकु मार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस
कमेटी (KPCC) के  अध्यक्ष बीके
हरिप्रसाद के  बीच संगठनात्मक मुद्दों  पर
मतभेद की खबरें  सामने  आ रही हैं। यह
मतभेद ऐसे  समय में  उभरा है  जब
शिवकु मार सरकार अपने  कार्यकाल का
दूसरा आधा हिस्सा पूरा करने  वाली है।
कांग्रेस के  लिए यह एक नई चुनौती पेश कर
रहा है , क्यों कि पार्टी के  भीतर एकता बनाए रखने  के  उनके  प्रयासों  पर सवाल उठ
रहे  हैं। यह असहमति कु छ कांग्रेस विधायकों  और मं त्रियों  के  बीच कै बिनेट विस्तार,
धन आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों  में  कथित हस्तक्षेप को लेकर छिड़ गई है।

इन मुद्दों  ने  मुख्यमंत्री शिवकु मार के  लिए पार्टी को एकजुट रखने  की कोशिशों
को और जटिल बना दिया है। मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के  बीच मतभेद ने

हरिप्रसाद के  साथ शिवकु मार के  संबंधों  पर
भी ध्यान आकर्षित किया है। कांग्रेस
सरकार के  कार्यकाल का पहला आधा
हिस्सा पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामैया और
शिवकु मार के  बीच मतभेदों  से  चिह्नित था।
अब, कार्यकाल के  दूसरे  हिस्से  में  मं त्रियों
और विधायकों  के  बीच सार्वजनिक टकराव
देखा जा रहा है। यह कलह शिवमोग्गा,
विजयपुरा, मैसूर, कोलार-चिक्कबल्लापुर

और बेलगावी जिलों  में  सामने  आई है। शिवमोग्गा में , स्कू ल शिक्षा मंत्री और जिला
प्रभारी मधु बंगारप्पा तथा बेलूर के  विधायक गोपालकृ ष्ण के  बीच तनाव पैदा हो
गया है , जिन्हें  कै बिनेट में  जगह नहीं मिली थी। गोपालकृ ष्ण ने  'राजनीतिक
राजवंशों  के  प्रति पक्षपात' की आलोचना की है। हालां कि, उनके  और मुख्यमंत्री के
बीच चल रहे  मतभेद इन प्रयासों  को कमजोर कर सकते  हैं।

कांग्रेस में मंत्रियों-विधायकों के बीच कलह बढ़ी
कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार, धन आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों में हस्तक्षेप को लेकर कांग्रेस में असंतोष बढ़ रहा है

स्टिंग ऑपरेशन की जांच हो,
दोषी सामने आएं: विजयेन्द्र

भारतीय जनता पार्टी के  प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजये न्द्र
ने  चित्रदुर्ग में  कहा कि स्टिंग ऑपरेशन मामले  में
मुख्यमंत्री ने  स्वयं  कै बिनेट बैठक में  खुलासा किया है।
उन्होंने  कहा कि इस मामले  की गहन जांच होनी चाहिए
और दोषियों  को सामने  लाया जाना चाहिए। विजये न्द्र ने
प्रियंका खरगे  के  बयान पर पलटवार करते  हुए कहा कि
स्टिंग ऑपरेशन के  पीछे  कौन है , यह पूरा राज्य जानता
है। उन्होंने  मांग की कि इसमें  चाहे  कितना भी बड़ा
व्यक्ति क्यों  न शामिल हो, उसे  बेनकाब किया जाना
चाहिए। उन्होंने  कहा कि विधान परिषद चुनाव समाप्त
होने  दीजिए, सब कु छ सामने  आ जाएगा। विजये न्द्र ने
गन्ना किसानों  के  आंदोलन और पदयात्रा का समर्थन
करते  हुए कहा कि उनकी समस्याओं  का सम्मान किया
जाना चाहिए। उन्होंने  कहा कि राज्य सरकार को प्रति
क्विंटल एसएपी पर एक हजार रुपये  दे ने  चाहिए।

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग महासंघ ने  राज्य
सरकार को सामाजिक-आर्थिक और शै क्षिक
सर्वेक्षण (जाति जनगणना) रिपोर्ट लागू करने  के
लिए एक सप्ताह की मोहलत दी है। महासंघ के
अध्यक्ष के  एम रामचंद्रप्पा ने  शुक्रवार को कहा
कि ऐसा न करने  पर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्दरामैया,
लोकसभा में  विपक्ष के  नेता राहुल गांधी और
एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे  के
आवासों  के  बाहर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी
गई है। रामचंद्रप्पा ने  मांग की कि इस मुद्दे  पर
अगली कै बिनेट बैठक में  चर्चा की जाए और
सिद्दरामैया के  कार्यकाल के  दौरान जारी आदेश
को तुरं त लागू किया जाए। उन्होंने  सरकार की
अनिच्छा पर सवाल उठाया और बताया कि
सर्वेक्षण पर लगभग 700 करोड़ रुपये  खर्च किए
जा चुके  हैं। उन्होंने  आरोप लगाया कि सरकार ने
पहले  जारी 97 करोड़ रुपये  के  अनुदान को भी
रोक दिया है।

जाति रिपोर्ट लागू करो, वरना प्रदर्शन
कर्नाटक सरकार को एक सप्ताह
में रिपोर्ट लागू करने की मोहलत

कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हर
विरोध को देगी आर्थिक मदद: हरिप्रसाद

धारवाड़ ब्यूरो धारवाड़: सं विधान और लोकतंत्र
की रक्षा के  उद्दे श्य से  प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी के
खिलाफ 'काक्रोश जनता पार्टी' (सीजेपी) और अन्य
प्रदर्शनों  को कांग्रेस पार्टी आर्थिक सहायता देगी, ऐसा
बीके  हरिप्रसाद ने  शनिवार को कहा। हरिप्रसाद ने
कहा कि यह हमारा अधिकार है , और जो कोई भी
सं विधान और लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है , वह
सीजेपी या प्रधानमंत्री मोदी के  खिलाफ किसी भी
विरोध प्रदर्शन को वित्तीय सहायता प्रदान करे गा।
उन्होंने  कें द्रीय मंत्री एचडी कु मारस्वामी के  उन
आरोपों  पर प्रतिक्रिया दी कि कर्नाटक सरकार दिल्ली
में  सीजेपी विरोध प्रदर्शनों  को वित्तीय सहायता दे  रही
है। कु मारस्वामी ने  मांग की थी कि सीजेपी और
कांग्रेस एक ही हैं , और सीजेपी दिल्ली में  विरोध
प्रदर्शनों  के  लिए कर्नाटक से  धन प्राप्त कर रही है ,
इसे  सार्वजनिक किया जाए।

कर्नाटक में आईएनडीआईए गठबंधन की
समन्वय समिति का गठन, मतदाता सूची
संशोधन के खिलाफ आंदोलन की घोषणा
कर्नाटक प्रतिनिधि कर्नाटक में  आईएनडीआईए

गठबंधन के  दलों  ने  मतदाता सूची के  विशेष गहन
संशोधन (SIR) के  खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन का
नेतृत्व करने  के  लिए एक राज्य-स्तरीय समन्वय समिति
बनाने  का फै सला किया है। दलों  का आरोप है  कि यह
प्रक्रिया योग्य मतदाताओं  को मताधिकार से  वं चित कर
सकती है। यह निर्णय बेंगलुरु में  विधायक भवन में
आयोजित आईएनडीआईए गठबंधन के  घटकों  की
राज्य-स्तरीय बैठक में  लिया गया। बैठक में  तय हुआ
कि दल 1 नवंबर को दिल्ली के  रामलीला मैदान में  एक
बड़े  विरोध प्रदर्शन में  भाग लेंगे  और उसके  बाद कर्नाटक
में  अपना आंदोलन तेज करें गे । के पीसीसी अध्यक्ष बी के
हरिप्रसाद ने  एक्स पर एक पोस्ट में  इन निर्णयों  की
घोषणा की। उन्होंने  कहा कि दल सं विधान, लोकतंत्र
और मतदान के  अधिकारों  की रक्षा के  लिए एकजुट
संघर्ष शुरू करने  पर सहमत हुए हैं। बैठक में  सीपीएम,
सीपीआई, सीपीआई(ML) लिबरेशन, समाजवादी पार्टी
और फॉरवर्ड ब्लॉक के  राज्य नेताओं  के  साथ कांग्रेस
प्रतिनिधियों  ने  भाग लिया। नेताओं  ने  SIR प्रक्रिया के
खिलाफ जनमत तैयार करने  और राज्य भर में  विरोध
प्रदर्शनों  का समन्वय करने  की रणनीतियों  पर चर्चा की।

शिवकुमार: मजबूत लोकतंत्र में
सवाल पूछने की स्वतंत्रता जरूरी
बेंगलुरु शहरी ब्यूरो कर्नाटक

के  मुख्यमंत्री डी के  शिवकु मार ने
शनिवार को कहा कि एक
मजबूत लोकतंत्र वह नहीं है  जहाँ
हर कोई सरकार से  सहमत हो,
बल्कि वह है  जहाँ  हर नागरिक
को सत्ता में  बैठे  लोगों  पर सवाल
उठाने  की बुनियादी स्वतंत्रता हो।
उन्होंने  बेंगलुरु में  राष्ट्री य विधि
विज्ञान विश्वविद्यालय
(एनएलएसआईयू) के  34वें
दीक्षांत समारोह को संबोधित
करते  हुए यह बात कही।

शिवकु मार ने  इस अवसर पर
घोषणा की कि राज्य सरकार
न्यायिक सेवा के  उम्मीदवारों  के

लिए बेंगलुरु में  एक समर्पित
कोचिंग संस्थान और परिसर
स्थापित करने  की योजना बना रही
है। यह संस्थान रेसकोर्स परिसर में
खोला जाएगा, जिससे  योग्य
उम्मीदवारों  को बेहतर प्रशिक्षण
मिल सके गा।

एनएलएसआईयू विस्तार के लिए कर्नाटक सरकार प्रतिबद्ध: CM शिवकुमार
कर्नाटक ब्यूरो बेंगलुरु में  नेशनल लॉ

स्कू ल ऑफ इं डिया यूनिवर्सिटी (NLSIU)
के  विस्तार के  लिए कर्नाटक सरकार पूरी
तरह से  समर्थन देगी। मुख्यमंत्री डीके
शिवकु मार ने  आश्वासन दिया है  कि कानून
की शिक्षा के  बुनियादी ढांचे  को मजबूत
करने  के  लिए न के वल आवश्यक भूमि
आवं टित की जाएगी, बल्कि वित्तीय
सहायता भी प्रदान की जाएगी। उन्होंने  कहा
कि सरकार सात एकड़ या 10 एकड़,
जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी, उसे
आवं टित करने  और आर्थिक मदद देने  के
लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिवकु मार ने
बेंगलुरु के  ज्ञानभारती परिसर में
एनएलएसआईयूके  दक्षिण ब्लॉक, सभागार
और छात्र कें द्र के  निर्माण के  लिए शनिवार
को भूमि पूजन के  बाद यह घोषणा की। इस
अवसर पर भारत के  मुख्य न्यायाधीश
सूर्यकांत और कर्नाटक उच्च न्यायालय के
मुख्य न्यायाधीश विबु बखरु भी मौजूद थे ।
शिवकु मार ने  कहा कि राज्य में  नेशनल लॉ
स्कू ल की स्थापना में  कर्नाटक का अग्रणी
होना उनके  लिए गर्व की बात है। उन्होंने  याद

किया कि जब वे  राज्य में  छात्र नेता थे , तो
देश के  पहले  नेशनल लॉ स्कू ल की स्थापना
को पूरे  देश ने  बड़े  उत्साह से  मनाया था।
उन्होंने  विश्वविद्यालय के  विस्तार के  लिए
सरकार के  पूर्ण समर्थन का वादा करते  हुए
कहा कि भूमि या वित्तीय संसाधनों  की
उपलब्धता को लेकर चिंता करने  की कोई
आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने  संस्थान के
बुनियादी ढांचे  के  विस्तार के  प्रयासों  के  लिए
उप-कु लपति प्रो. सुधीर कृ ष्णस्वामी और

उनकी टीम की सराहना की। उन्होंने  कहा
कि इस प्रतिष्ठित संस्थान की रक्षा करना
और इसे  विकसित करना सरकार की
जिम्मेदारी है। शिवकु मार ने  विश्वास व्यक्त
किया कि यह विस्तार भविष्य के  नेताओं  को
तैयार करने  में  सहायक होगा, जो लोकतंत्र
को मजबूत करने  और कानून के  शासन को
बनाए रखने  के  लिए प्रतिबद्ध होंगे । उन्होंने
न्यायपालिका के  लिए एक नए भवन के
निर्माण की योजना का भी उल्लेख किया,

जिस पर सरकार मुख्य न्यायाधीशों  के
अनुरोध पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने
कहा कि अटॉर्नी जनरल का कार्यालय एक
ऐ तिहासिक इमारत है , और देश में
विधायिका के  सामने  न्यायपालिका का यह
एकमात्र स्थान है। उन्होंने  कहा कि सरकार
एक और ऐ तिहासिक इमारत का निर्माण
करना चाहती है  और इस दिशा में  काम कर
रही है। इस महीने  के  अंत तक मं त्रिमंडल में
इस संबंध में  निर्णय लिया जाएगा। यह भी
जानकारी सामने  आई कि बेंगलुरु के
नेशनल लॉ स्कू ल ऑफ इं डिया यूनिवर्सिटी
की एक पूर्व छात्रा कनाडा में  फै मिली कोर्ट
जज के  रूप में  नियुक्त हुई है। मुख्यमंत्री ने
आशा व्यक्त की कि प्रस्तावित न्यायिक
बुनियादी ढांचा और NLSIU परिसर का
विस्तार, दोनों  लोकतां त्रिक संस्थाओं  और
कानूनी शिक्षा को मजबूत करने  में  एक-दूसरे
के  पूरक होंगे । इसलिए, संस्थान की स्थापना
के  बाद के  विकास के  अनुरूप अतिरिक्त
बुनियादी ढांचे  की आवश्यकता है। उन्होंने
कहा कि छात्रों  को सभी आवश्यक सुविधाएं
प्रदान करना उनका कर्तव्य है।

बेंगलुरु में एनएलएसआईयूके विस्तार के लिए भूमि और वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई
मैसूर: 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या में दोषी कार्तिक को मौत की सजा

मैसूरु संवाददाता मैसूर की एक अदालत ने  9
वर्षीय बच्ची से  बलात्कार और हत्या के  मामले  में
दोषी कार्तिक (32) को मौत की सजा सुनाई है।
यह फै सला मैसूर के  एफटीएससी-1 न्यायालय के
न्यायाधीश अनिल पी. वघाड़े  की पीठ ने  सुनाया।
इस जघन्य अपराध ने  पूरे  राज्य को झकझोर कर
रख दिया था, खासकर दशहरा उत्सव के  दौरान हुई

इस घटना ने  लोगों  में  भारी आक्रोश पैदा किया था।
गत वर्ष मैसूर में  दशहरा महोत्सव के  दौरान,
कलाबुरगी से  आया एक परिवार वहां  व्यापार के
लिए आया था। इसी परिवार की 9 साल की छोटी
बच्ची दशहरा मेला परिसर के  पास गुब्बारे  बेच रही
थी। रात में  जब वह अपने  परिवार के  साथ टेंट में
सो रही थी, तभी अपराधी कार्तिक ने  उसका
अपहरण कर लिया। अपराधी ने  बच्ची के  साथ
क्रू रतापूर्वक बलात्कार किया और उसकी निर्मम
हत्या कर दी। इसके  बाद वह शव को वहीं छोड़कर
फरार हो गया। इस भयानक घटना ने  पूरे  कर्नाटक
में  भारी रोष उत्पन्न किया था। मामले  की गंभीरता
को देखते  हुए, मैसूर के  नज़राबाद पुलिस स्टेशन के
कर्मचारियों  ने  तुरं त कार्रवाई की। घटना के  मात्र
24 घंटे  के  भीतर ही, पुलिस आरोपी कार्तिक को
गिरफ्तार करने  में  सफल रही।

सरकारी अभियोजक जयंती ने  सरकार की ओर से  मजबूती से  पक्ष रखा। इस फै सले  से  पीड़ित
गरीब परिवार को न्याय मिला है  और ऐसे  अपराधियों  के  लिए यह एक गंभीर चेतावनी है। यह
निर्णय समाज में  व्याप्त इस तरह के  जघन्य अपराधों  पर अंकु श लगाने  की दिशा में  एक महत्वपूर्ण
कदम माना जा रहा है। यह फै सला उन लोगों  के  लिए एक संदेश है  जो मासूमों  पर ऐसे  घृणित
अपराध करते  हैं। सार्वजनिक रूप से  इस निर्णय का स्वागत किया गया है  और इसे  पीड़ित परिवार
के  लिए न्याय के  रूप में  देखा जा रहा है।

24 घंटे में ही पकड़ा गया आरोपी

बेंगलुरु प्रतिनिधि त्योहारी सीजन में  मिलावट
और अस्वच्छता के  खिलाफ राज्य सरकार के
अभियान के  तहत, खाद्य सुरक्षा विभाग ने  नियमों
का उल्लंघन करने  वाली 25 मिठाई निर्माण
इकाइयों  और बिक्री आउटलेट्स को नोटिस जारी
किया है। पिछले  दो दिनों  में  राज्य भर में  विशेष
जांच अभियान चलाया गया, जिसमें  186 स्थानों
पर निरीक्षण किए गए। इस अभियान के  दौरान,
25 खाद्य व्यवसायों  को नोटिस थमाया गया और
दो उद्यमी पर कु ल 7,000 रुपये  का जुर्माना
लगाया गया। अधिकारियों  ने  106 इकाइयों  का
निरीक्षण कर 145 खाद्य नमूने  एकत्र किए, जिन्हें
विश्लेषण के  लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
बेंगलुरु, मैसूर ग्रामीण सहित कई जिलों  के  मिठाई
की दुकानों  को नोटिस मिला है।

त्योहारों पर मिठाई दुकानों को नोटिस जारी

25 दुकानों को नोटिस
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जनसेना ने जारी की नगर पालिका चुनाव के लिए पहली सूची
डेस्क संवाददाता आंध्र प्रदेश में  स्थानीय निकाय

चुनावों  की घोषणा के  बाद जनसेना पार्टी ने  अपनी पहली
सूची जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष और उप-मुख्यमंत्री पवन
कल्याण ने  नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत
चुनावों  के  लिए उम्मीदवारों  के  नामों  को मंजूरी दी है। इस
सूची में  दो नगर निगमों  और 12 नगर पालिकाओं  के
प्रत्याशियों  के  नाम शामिल हैं। यह कदम राज्य में  आगामी
चुनावों  के  मद्देनज़र महत्वपूर्ण माना जा रहा है , क्यों कि
पार्टियाँ  अपनी रणनीतियों  को अं तिम रूप दे  रही हैं। नगर
निगम चुनावों  के  लिए जारी सूची में  एलुरु से  रे ड्डी अप्पाला
नायडू  और विजयवाड़ा से  वंगावीती राधा कृ ष्ण को
उम्मीदवार बनाया गया है। ये  दोनों  ही क्षेत्र पार्टी के  लिए
महत्वपूर्ण हैं  और इन उम्मीदवारों  की जीत सुनिश्चित करने
के  लिए पार्टी पूरी ताकत झोंके गी। इन नामों  के  ऐलान से
स्थानीय स्तर पर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। नगर
पालिकाओं  के  लिए भी पार्टी ने  कई उम्मीदवारों  के  नामों  पर
मुहर लगाई है। इनमें  अमलापुरम से  नल्ला श्रीधर,
चिलकलुरिपेट से  थोटा राजराजेश्वरी, गोल्लाप्रोलु से  कादरी
तम्मय्या नायडू , नरसापुरम से  कोठापल्ली शैलजा,

निदादवोले  से  कल्लम ज्योति, पेदाना से  मत्ता शिव पावनी,
पीठापुरम से  डॉ. बीरा विजय शेखर, पुट्टू र से  डीएलुमलाई,
सालूर से  गोरले  विजयकु मारी, समालकोट से  पिट्टा जानकी
रामा राव, तेनाली से  थोटाकु रा वेंकट रमण राव और
तिरुवुरू से  पी. माधवी शामिल हैं। इन सभी उम्मीदवारों  को

अपने -अपने  क्षेत्रों  में  जीत दर्ज करने  का लक्ष्य दिया गया है।
आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने  2026 के  लिए स्थानीय
निकाय और नगरपालिका चुनावों  की समय-सारणी जारी
कर दी है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के  अनुसार, चुनाव
प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाएगी।

दो नगर निगमों और 12 नगर पालिकाओं के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल
इस आवश्यकता को पूरा करने  के  लिए, एपी पुनर्गठन अधिनियम
2014 के  तहत एक नई ग्रीनफील्ड राजधानी विकसित करने  की
योजना बनाई गई। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्दे श्य राज्य के
विकास को गति देना और एक आधुनिक प्रशासनिक कें द्र स्थापित
करना था। नई राजधानी के  विकास के  लिए लैंड पूलिंग स्कीम
(एलपीएस) के  माध्यम से  'अमरावती' को बसाने  की योजना
बनाई गई। इस योजना के  तहत, किसानों  से  जमीन लेकर उन्हें
विकसित राजधानी में  हिस्सेदारी दे ने  का प्रस्ताव था। यह एक अनूठी
पहल थी जिसका उद्दे श्य विकास में  सभी हितधारकों  को शामिल
करना था, हालां कि इसके  क्रियान्वयन में  कई चुनौतियाँ  भी थीं। यह
राजधानी विकास परियोजना राज्य के  भविष्य के  लिए महत्वपूर्ण है
और इसे  एक नए युग की शुरुआत के  रूप में  देखा जा रहा है। इसके
पूरा होने  से  न के वल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि
आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय निकाय चुनावों  का
शेड्यूल जारी होने  के  साथ ही, राज्य में  राजनीतिक गतिविधियां  तेज
हो गई हैं , और पार्टियाँ  अपनी चुनावी तैयारियों  में  जुट गई हैं।

आंध्र प्रदेश निकाय चुनाव: जनसेना ने जारी
की पहली सूची, पवन कल्याण ने दी मंजूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया मां कालरात्रि का ओडिया भजन
न्यूज प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी ने  नवरात्र के

सातवें  दिन, शनिवार को, मां  कालरात्रि को नमन करते  हुए
एक ओडिया भजन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
साझा किया। उन्होंने  यह भजन एक यूट्यूब लिंक के
माध्यम से  प्रस्तुत किया, जिसमें  दे वी की महिमा का बखान
किया गया है। भजन में  दे वी दुर्गा के  सभी स्वरूपों  की
स्तुति की गई है। यह भजन ज्योतिर्मयी नायक और अंतरा
चक्रवर्ती द्वारा गाया गया है , जिसका शीर्षक 'दुर्गा पूजा
स्पेशल' है। प्रधानमंत्री ने  अपने  पोस्ट के  साथ लिखा,
"नवरात्र में  आज मां  कालरात्रि की विशेष उपासना का
दिन है। उनके  आशीर्वाद से  सभी का जीवन नई ऊर्जा और
नए आत्मविश्वास से  आलोकित हो। दे वी मां  की दिव्य कृ पा
से  सबकी समृद्धि हो, यही प्रार्थना है। " आज शारदीय
नवरात्र का सातवां  दिन है  और इस अवसर पर आदि
शक्ति के  सातवें  स्वरूप मां  कालरात्रि की पूजा-अर्चना की
जा रही है। मां  कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत दिव्य और
प्रभावशाली है। उनका वर्ण श्याम है , के श खुले  हुए हैं  और
गले  में  विद्युत की तरह चमकने  वाली मुंडमाला सुशोभित

है। मां  के  तीन नेत्र ब्रह्मांड की तरह गोल और प्रकाशमान
हैं , जिनसे  निरं तर अग्नि की ज्वालाएं  निकलती रहती हैं।
उनके  श्वास छोड़ने  से  भी अग्नि की भयंकर लपटें  उत्सर्जित
होती हैं , जो उनके  रौद्र रूप का प्रतीक हैं। मां  कालरात्रि
चतुर्भुजी हैं। उनके  बाएं  हाथों  में  खड् ग और वरमुद्रा है , तथा
दाहिना हाथ हमेशा अभय मुद्रा (भय दूर करने  वाली) और
वरद मुद्रा (वरदान देने  वाली) में  रहता है। यह मुद्राएं  भक्तों
को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मां  कालरात्रि
का वाहन गर्दभ (गधा) है , जो उनकी शक्ति और दृढ़ता का
प्रतीक माना जाता है। यद्यपि मां  का यह स्वरूप अत्यंत रौद्र
और भयानक प्रतीत होता है , परं तु वे  अपने  भक्तों  को
सदैव शुभ फल प्रदान करती हैं। अपने  भक्तों  को शुभ फल
प्रदान करने  के  कारण ही मां  कालरात्रि को 'शुभंकरी' के
नाम से  भी जाना जाता है। यह नाम उनके  भक्तों  के  प्रति
उनके  स्नेह और कल्याणकारी स्वभाव को दर्शाता है। मां
कालरात्रि को गुड़ अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है  कि

गुड़ का भोग लगाने  से  वे  प्रसन्न होती हैं  और अपने  भक्तों
के  सभी संकटों  को दूर करती हैं। यह भोग उनकी कृ पा
प्राप्त करने  का एक सरल और प्रभावी तरीका है। तां त्रिकों ,
योगियों  और साधकों  के  लिए मां  कालरात्रि की उपासना
का यह दिन विशेष रूप से  महत्वपूर्ण माना जाता है। इस
रात में  वे  विशेष साधनाएं  करते  हैं  जिससे  उन्हें  आध्यात्मिक
शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। मां  कालरात्रि की
उपासना से  भक्तों  के  अंदर अटूट साहस, शक्ति और
मानसिक शां ति का संचार होता है। यह उपासना उन्हें  भय
पर विजय पाने  और जीवन की चुनौतियों  का सामना करने
की क्षमता प्रदान करती है। मां  कालरात्रि की पूजा विधि में
विशेष मंत्रों  का जाप और विशेष प्रकार के  प्रसाद का
अर्पण शामिल होता है। भक्तजन लाल रं ग के  वस्त्र धारण
कर मां  की पूजा करते  हैं। मां  को लाल पुष्प, विशेषकर
गुड़हल का फू ल अर्पित किया जाता है। उनके  जीवन में
सुख-समृद्धि और सफलता के  मार्ग प्रशस्त होते  हैं।

प्रधानमंत्री ने ज्योतिर्मयी नायक और अंतरा चक्रवर्ती द्वारा गाए भजन का यूट्यूब लिंक साझा किया

कलबुर्गी को 6 टीएमसी पानी
आवंटित करने का प्रस्ताव

कालबुर्गी रिपोर्टर कलबुर्गी जिला में  पीने  के  पानी की कमी को दूर करने
के  लिए, 6.00 टीएमसी पानी को नारायणपुर जलाशय से  आवं टित करने  का
प्रस्ताव दिया गया है। जिलाधीश इक्रम शरीफ ने  बताया कि यह कदम वर्तमान
सूखे  की स्थिति और आने  वाली गर्मियों  को देखते  हुए उठाया गया है , ताकि
शहरी और ग्रामीण दोनों  क्षेत्रों  में  लोगों  और मवे शियों  को पीने  के  पानी की
किल्लत न हो। यह प्रस्ताव 15 को बेंगलुरु में  आयोजित सिंचाई सलाहकार
समिति की बैठक में  रखा गया। बैठक की अध्यक्षता जल संसाधन मंत्री
वि_जयानंद काशप्पनवर ने  की, जो कि छोटे  उद्योगों , सार्वजनिक उपक्रमों  के
मंत्री और बागलकोट के  जिला प्रभारी भी हैं। उन्होंने  2026-27वें  वित्तीय वर्ष
के  खरीफ सीजन के  शेष अवधि और रबी सीजन के  लिए सिंचाई सलाहकार
समिति की बैठक में  वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से  भाग लिया। कलबुर्गी
महानगर पालिका, अफजलपुर नगरपालिका, भीमा लिफ्ट सिंचाई
परियोजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति विभाग और लघु सिंचाई विभाग जैसे
विभिन्न संबं धित विभागों  की मांगों  के  अनुसार, कलबुर्गी शहर के  लिए 2.50
टीएमसी, भीमा नदी के  किनारे  बसे  गांवों  के  लिए 1.50 टीएमसी,
अफजलपुर शहर के  लिए 1.00 टीएमसी, बहु-ग्राम पेयजल योजनाओं  के
लिए 0.40 टीएमसी, और जवर्जी व एडरामी तालुकों  के  जलाशयों  पर निर्भर
गांवों  और कस्बों  के  लिए प्रति 0.30 टीएमसी पानी की आवश्यकता बताई

डीएमके ने सीजेपी को समर्थन दिया, कांग्रेस से दूरी

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग

स्थानीय रिपोर्टर चेन्नई।
तमिलनाडु  के  पूर्व मुख्यमंत्री एमके
स्टालिन के  नेतृत्व वाली डीएमके  ने
विशेष गहन पुनरीक्षण
(एसआईआर) के  विरोध में  सीजेपी
को अपना समर्थन दिया है। पार्टी ने
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कु मार
को पद से  हटाने , एसआईआर को रद्द
करने  और मतपत्रों  से  चुनाव कराने
की मांग की है। स्टालिन की
अध्यक्षता में  हुई सांसदों  की बैठक में
कांग्रेस पर आंदोलन का श्रेय लेने  का
आरोप लगाया गया। डीएमके  ने  स्पष्ट
कर दिया कि वह कांग्रेस के  साथ
किसी साझा मंच पर नहीं जाएगी।
पार्टी ने  प्रदर्शनकारियों  की गिरफ्तारी
की निंदा करते  हुए सीजेपी को
कानूनी सहायता देने  की घोषणा भी
की है। इस बीच, डीएमके  के  कांग्रेस
और इंडी गठबंधन से  दूरी बनाने  के
बाद क्षेत्रीय दलों  के  साथ एक नया
तीसरा मोर्चा बनाने  की अटकलें  तेज
हो गई हैं। राजनीतिक सूत्रों  के
अनुसार, स्टालिन और सीजेपी

संस्थापक अभिजीत दिपके  के  बीच
संभावित मुलाकात से  नए
राजनीतिक समीकरण बन सकते  हैं।
डीएमके  ने  स्पष्ट किया कि वह
कांग्रेस के  साथ साझा मंच पर नहीं
जाएगी। एसआईआर मुद्दे  पर
डीएमके  का रुख कांग्रेस के  लिए
चिंता का विषय हो सकता है ,
खासकर जब आगामी चुनावों  में
विपक्षी एकता की बात की जा रही
है। डीएमके  का यह फै सला ऐसे
समय में  आया है  जब देश की
राजनीति में  क्षेत्रीय दलों  की भूमिका
लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
एमके  स्टालिन, जो तमिलनाडु  के
एक प्रमुख राजनीतिक नेता हैं , ने
हमेशा क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघीय
ढांचे  को मजबूत करने  की वकालत
की है। एसआईआर का विरोध इसी
सिद्धांत का एक हिस्सा माना जा रहा
है , क्यों कि पार्टी का मानना है  कि यह
कें द्र सरकार को राज्यों  के  मामलों  में
अधिक हस्तक्षेप करने  की शक्ति
देगा।

हैदराबाद: सेना के रिटायर्ड अधिकारी की गोली से मौत, आत्महत्या का शक
डेस्क संवाददाता हैदराबाद के  हुसै नियालम थाना

क्षेत्र में  सेना के  एक रिटायर्ड अधिकारी अलीमुद्दीन की
गोली लगने  से  मौत हो गई। पुलिस को घटना की सूचना
मिलते  ही वे  तुरं त मौके  पर पहुंच गए, जहां  उन्हें  शव पर
गोली लगने  का निशान मिला। पुलिस ने  तत्काल मामले
की जांच शुरू कर दी है  और शव को पोस्टमार्टम के  लिए
भेज दिया गया है , जिसके  बाद आगे  की जानकारी
मिलने  की उम्मीद है। चारमीनार के  एसीपी पी. चंद्रशेखर
के  अनुसार, पुलिस को संदे ह है  कि रिटायर्ड अधिकारी ने
आत्महत्या की होगी। उन्होंने  कहा, "हमें  शक है  कि
उन्होंने  खुद को गोली मारकर आत्महत्या की है। हम
अभी मामले  की जांच कर रहे  हैं। शव को पोस्टमार्टम के
लिए भेज दिया गया है। हम बाद में  और जानकारी देंगे ।
" मौत के  सटीक कारणों  का खुलासा अभी नहीं हो
सका है। हुसै नियालम पुलिस ने  इस मामले  में  प्राथमिकी
दर्ज कर ली है  और उन परिस्थितियों  की गहन जांच कर
रही है  जिनके  कारण यह दुखद घटना हुई। अधिकारी
मृतक और उनकी पृष्ठभूमि के  बारे  में  अधिक जानकारी
जुटाने  के  लिए परिवार के  सदस्यों  और पड़ोसियों  से  भी
पूछताछ कर रहे  हैं। पुलिस ने  अभी तक घटना के  सटीक
कारणों  की पुष्टि नहीं की है  और कहा है  कि मामले  की
पूरी और निष्पक्ष जांच की जाएगी। घटना में  इस्तेमाल
किए गए हथियार को पुलिस ने  जब्त कर लिया है।
फोरें सिक टीमें  मौके  से  और सबूत जुटाने  के  लिए जांच
कर रही हैं  ताकि घटना के  संबंध में  किसी भी संदे ह को
दूर किया जा सके । पुलिस यह पता लगाने  की कोशिश
कर रही है  कि क्या रिटायर्ड अधिकारी किसी मानसिक
स्वास्थ्य समस्या या निजी परेशानी से  जूझ रहे  थे , जो
इस कदम के  पीछे  का कारण हो सकता है।

जांच चल रही है  और जैसे -जैसे  जांच आगे  बढ़े गी,
वैसे -वैसे  और जानकारी सामने  आने  की उम्मीद है।
पुलिस ने  लोगों  से  अपील की है  कि वे  इस घटना के  बारे
में  बिना पुष्टि के  कोई भी जानकारी न फै लाएं , ताकि
मृतक के  परिवार को अनावश्यक परेशानी का सामना न
करना पड़े । मृतक अलीमुद्दीन के  परिवार वालों  को घटना
की सूचना दे  दी गई है  और पुलिस उन्हें  हर संभव
सहायता प्रदान कर रही है। इस घटना से  इलाके  में  शोक
की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों  ने  गहरा दुख और
हैरानी जताते  हुए इस घटना पर अपनी संवेदनाएं  व्यक्त

की हैं। सेना के  रिटायर्ड अधिकारी की मौत की खबर से
स्थानीय समुदाय में  गहरा सदमा है। परिवार के  सदस्यों
और दोस्तों  के  अनुसार, अलीमुद्दीन एक शांत स्वभाव के
व्यक्ति थे  और किसी भी प्रकार की समस्या से  दूर रहते
थे । यह घटना सभी के  लिए अप्रत्याशित थी। पुलिस ने
कहा है  कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने  के  बाद ही मौत के
कारणों  की आधिकारिक पुष्टि हो सके गी। तब तक, सभी
कोणों  से  जांच जारी रहेगी। पुलिस यह सुनिश्चित करने

के  लिए प्रतिबद्ध है  कि सच्चाई सामने  आए और यदि
कोई साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का मामला बनता है ,
तो उसे  भी उजागर किया जा सके । पुलिस अधिकारी
घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्यों  को जुटाने  और उनका
विश्लेषण करने  में  लगे  हुए हैं। फोरें सिक रिपोर्ट के
आधार पर आगे  की कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच,
परिवार को सां त्वना देने  के  लिए पड़ोसी और रिश्तेदार
बड़ी संख्या में  उनके  आवास पर पहुंच रहे  हैं।

पुलिस को आत्महत्या का संदेह, फोरेंसिक जांच शुरू

अल नीनो के खतरे से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार ने तैयारी शुरू की, फरवरी 2027 तक प्रभाव चरम पर होने की संभावना है

अल नीनो के खतरे से निपटने को तेलंगाना सरकार की तैयारी शुरू
ब्यूरो प्रतिनिधि अल नीनो के  कारण बढ़

रही गर्मी के  खतरे  से  निपटने  के  लिए
तेलंगाना सरकार ने  अभी से  तैयारियां  शुरू
कर दी हैं। सरकार का लक्ष्य है  कि जब
फरवरी 2027 में  अल नीनो का प्रभाव अपने
चरम पर हो, तब इसके  असर को कम किया
जा सके । इस दिशा में  उठाए जा रहे  कदमों
के  तहत, राज्य के  मुख्य सचिव संजय जाजू
ने  अधिकारियों  को अगले  15 से  20 दिनों  के
भीतर किसानों  को किसी भी तरह की
परेशानी से  बचाने  के  लिए आवश्यक कदम
उठाने  के  निर्देश जारी किए हैं। इन तैयारियों
में  तालाबों  और झीलों  के  डूब क्षेत्र की जमीन
पर चारा उगाना शामिल है , जिसके  लिए स्वयं
सहायता समूहों  की मदद ली जाएगी।
पशुपालन विभाग स्वयं  सहायता समूहों  के

सदस्यों  को इस कार्य के  लिए मुफ्त बीज
उपलब्ध कराएगा। सरकार फसल को बचाने ,
पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने  और
पशुओं  के  चारे  की कमी न होने  दे ने  के
प्रयासों  पर ध्यान कें द्रित कर रही है। इसके
लिए हर 15 दिनों  में  प्रगति की जांच की
जाएगी। मुख्य सचिव ने  सिंगूर और मंजीरा
जलाशयों  में  घटते  जलस्तर को देखते  हुए
अधिकारियों  को सतर्क  रहने  का आदेश दिया
है। जलस्तर में  गिरावट से  कई इलाकों  में
पेयजल की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है ,
जिससे  नागरिकों  को परेशानी का सामना
करना पड़ सकता है। साथ ही, जमीन में
पानी के  स्तर गिरने  से  किसानों  को भी
सिंचाई के  लिए पानी न मिलने  की समस्या
का सामना करना पड़ सकता है , भले  ही

बिजली उपलब्ध हो। इससे  उनकी फसलों  को
नुकसान हो सकता है। इन संभावित
समस्याओं  से  निपटने  के  लिए, कृ षि, बिजली
और सिंचाई विभागों  को मिलकर एक विस्तृत
कार्य योजना बनाने  और उसे  प्रभावी ढंग से

लागू करने  के  निर्देश दिए गए हैं।
इसके  अलावा, कई जिलों  में  नोडल

अधिकारियों  की तैनाती की जाएगी ताकि वे
जमीनी स्तर पर तैयारियों  का निरीक्षण कर
सकें  और किसी भी आपात स्थिति से  निपटने

के  लिए समन्वय स्थापित कर सकें । अल
नीनो के  प्रभाव को कम करने  के  लिए
सरकार द्वारा उठाए जा रहे  ये  कदम दूरदर्शी
और महत्वपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने  का
प्रयास किया जा रहा है  कि गर्मी बढ़ने  के
बावजूद, राज्य के  नागरिक और पशुधन
सुरक्षित रहें  और कृ षि गतिविधियों  पर
न्यूनतम प्रभाव पड़े । सरकार का उद्दे श्य न
के वल वर्तमान संकट से  निपटना है , बल्कि
भविष्य में  ऐसी स्थितियों  के  लिए एक
मजबूत ढांचा तैयार करना भी है। राज्य के
मुख्य सचिव संजय जाजू ने  बताया कि अल
नीनो का प्रभाव फरवरी 2027 तक सबसे
ज्यादा होने  की संभावना है। इस पूर्वानुमान
के  आधार पर, सरकार ने  पहले  से  ही सक्रिय
उपाय करना शुरू कर दिया है।

ब्यूरो संवाददाता कार्बन उत्सर्जन
कम करने  और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा
देने  की दिशा में  ग्रीन अमोनिया को
भविष्य का एक महत्वपूर्ण विकल्प माना
जा रहा है। इसका उपयोग न के वल
खेती के  लिए खाद बनाने  में , बल्कि
बिजली उत्पादन, समुद्री परिवहन और

औद्योगिक क्षेत्रों  में  भी हो सकता है।
भारत में , आंध्र प्रदेश के  काकीनाडा और
तिरुपति जिलों  में  ग्रीन अमोनिया
उत्पादन से  जुड़ी परियोजनाएं  विकसित
की जा रही हैं। ग्रीन अमोनिया का
उत्पादन मुख्य रूप से  सौर और पवन
ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के  स्रोतों
का उपयोग करके  किया जाता है। इस
प्रक्रिया में , पानी से  हाइड्रो जन प्राप्त की
जाती है  और हवा से  नाइट्रो जन लेकर
हैबर-बॉश प्रक्रिया के  माध्यम से
अमोनिया का निर्माण किया जाता है।
इसके  विपरीत, पारं परिक अमोनिया
उत्पादन में  मुख्य रूप से  प्राकृ तिक गैस
जैसे  जीवाश्म ईं धनों  का इस्तेमाल होता
है , जिससे  कार्बन डाइऑक्साइड का
उत्सर्जन होता है। ग्रीन अमोनिया
उत्पादन में  स्वच्छ ऊर्जा के  उपयोग से
उत्सर्जन को काफी हद तक कम किया
जा सकता है , जो इसे  पर्यावरण के  लिए
एक बेहतर विकल्प बनाता है। ग्रीन
अमोनिया का सबसे  प्रमुख उपयोग
नाइट्रो जनयुक्त उर्वरकों  के  निर्माण में  हो
सकता है , जो खेती के  लिए अत्यंत
महत्वपूर्ण हैं।

इसके  अलावा, इसे  जहाजों  के  लिए
एक वैकल्पिक ईं धन के  रूप में , बिजली
उत्पादन के  लिए और ऊर्जा भंडारण के
एक माध्यम के  रूप में  भी विकसित
किया जा रहा है। हाइड्रो जन की तुलना
में , कु छ परिस्थितियों  में  अमोनिया का
भंडारण और परिवहन अधिक
सुविधाजनक हो सकता है। हालां कि,
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है  कि

अमोनिया विषैली होती है , इसलिए
इसके  सुरक्षित भंडारण और उपयोग के
लिए विशेष व्यवस्थाएं  और कड़े  सुरक्षा
मानकों  का पालन आवश्यक है। इन
सुरक्षा चिंताओं  के  बावजूद, ग्रीन
अमोनिया की क्षमता ऊर्जा क्षेत्र में  एक
बड़ा बदलाव लाने  की है। आंध्र प्रदेश में

ग्रीन अमोनिया उत्पादन से  जुड़ी कई
परियोजनाएं  विकसित की जा रही हैं।
इनमें  से  एक महत्वपूर्ण परियोजना आंध्र
प्रदेश के  काकीनाडा में  एएम ग्रीन द्वारा
विकसित की जा रही है। इस परियोजना
के  तहत, मौजूदा औद्योगिक संयंत्रों  को
ग्रीन अमोनिया उत्पादन के  अनुकू ल
बनाने  की योजना है , जिससे  वे  स्वच्छ
ऊर्जा के  उपयोग की ओर बढ़ सकें । यह
कदम न के वल उत्पादन क्षमता बढ़ाएगा
बल्कि कार्बन फु टप्रिंट को कम करने  में
भी मदद करे गा। यह पहल भारत के
नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों  को प्राप्त करने
की दिशा में  एक महत्वपूर्ण कदम साबित
हो सकती है। इसके  अतिरिक्त, तिरुपति
जिले  के  चिल्लकु र और कोटा मंडलों  में
यमनाको की एक और परियोजना
विकसित की जा रही है। इस परियोजना
का रणनीतिक स्थान कृ ष्णापट्टनम
बंदरगाह के  निकट होना इसे  परिवहन
और निर्यात के  लिहाज से  विशेष रूप से
लाभदायक बनाता है। बंदरगाह के  पास
होने  से  कच्चे  माल की आवाजाही और
तैयार उत्पाद के  निर्यात में  आसानी
होगी, जिससे  परियोजना की आर्थिक
व्यवहार्यता बढ़े गी। यह परियोजना क्षेत्र
में  ग्रीन अमोनिया के  उत्पादन और
वितरण के  लिए एक महत्वपूर्ण कें द्र बन
सकती है। विशेषज्ञों  का मानना है  कि
ग्रीन अमोनिया का विस्तार भारत में
स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप
से  बढ़ावा दे  सकता है। यह उर्वरक उद्योग
में  कार्बन उत्सर्जन को कम करने  में  भी
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

ग्रीन अमोनिया: भारत में बढ़
रहीं परियोजनाएं, स्वच्छ ऊर्जा

का उभरता विकल्प

270 करोड़ की ड्रग्स बरामदगी: टीवीके
नेता की गिरफ्तारी पर स्टालिन ने उठाए
चेन्नई में 135 किलो ड्रग्स जब्त

न्यूज प्रतिनिधि चेन्नई। तमिलनाडु  में
270 करोड़ रुपये  मूल्य की 135
किलोग्राम मेथामफे टामाइन की बरामदगी
के  मामले  में  तमिलगा वेत्री कझगम
(टीवीके ) के  नागपट्टिनम जिला
पदाधिकारी बूबलन को गिरफ्तार किया
गया है। इस मामले  में  पूर्व मुख्यमंत्री एवं
डीएमके  नेता एमके  स्टालिन ने  टीवीके  पर
सवाल उठाते  हुए पूरे  तस्करी नेटवर्क  की
जांच की मांग की है। राजस्व खुफिया
निदेशालय (डीआरआई) की टीम ने
नागपट्टिनम जिले  में  कई स्थानों  पर
तलाशी के  दौरान नशीले  पदार्थों  की खेप
जब्त की। मामले  में  अन्य तीन लोगों  को
भी पूछताछ के  लिए हिरासत में  लिया
गया है। एजेंसी यह पता लगाने  में  जुटी है
कि नशीले  पदार्थ कहां  से  लाए गए थे  और
इन्हें  कहां  पहुंचाया जाना था। कथित तौर
पर यह खेप श्रीलंका भेजी जानी थी।
स्टालिन ने  सवाल उठाया कि इतनी बड़ी
खेप से  जुड़े  मामले  में  आरोपी व्यक्ति को
पार्टी में  संगठनात्मक जिम्मेदारी कै से
मिली। वहीं, टीवीके  के  जिला सचिव एम।
सुकु मारन ने  बताया कि बूबलन को पार्टी
के  सभी पदों  और जिम्मेदारियों  से  हटा
दिया गया है। मामले  में  आरोपियों  की
भूमिका को लेकर जांच जारी है। राजस्व
खुफिया निदेशालय (डीआरआई) की टीम

ने  गुप्त सूचना के  आधार पर नागपट्टिनम
जिले  में  कई ठिकानों  पर एक साथ
छापेमारी की। इस दौरान टीम ने  135
किलोग्राम मेथामफे टामाइन जब्त की,
जिसकी कीमत अंतरराष्ट्री य बाजार में
लगभग 270 करोड़ रुपये  बताई जा रही
है। यह बरामदगी तमिलनाडु  में  अब तक
की सबसे  बड़ी नशीले  पदार्थों  की खेपों  में
से  एक है। अधिकारियों  ने  मौके  से  बूबलन
को गिरफ्तार किया। प्रारं भिक जांच में
पता चला है  कि यह खेप श्रीलंका भेजी
जानी थी, जहां  इसका इस्तेमाल बड़े
पैमाने  पर अपराधों  को अंजाम देने  के
लिए किया जाना था। इस मामले  में  पूर्व
मुख्यमंत्री और डीएमके  नेता एमके
स्टालिन ने  कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
उन्होंने  ट् वीट कर कहा कि तमिलगा वेत्री
कझगम (टीवीके ) के  नागपट्टिनम जिला
पदाधिकारी बूबलन की गिरफ्तारी बेहद
चिंताजनक है। स्टालिन ने  सवाल उठाया
कि इतनी बड़ी मात्रा में  ड्र ग्स की तस्करी
से  जुड़े  आरोपी व्यक्ति को पार्टी में
संगठनात्मक जिम्मेदारी कै से  सौंपी गई।
उन्होंने  इस पूरे  तस्करी नेटवर्क  की गहन
जांच की मांग की है  ताकि इसके  पीछे  के
सभी चेहरों  को बेनकाब किया जा सके ।
डीआरआई के  सूत्रों  के  अनुसार, जब्त की
गई मेथामफे टामाइन की खेप का वजन
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मंत्री पाटिल ने केडब्ल्यूआईएन सिटी को निर्देश

कर्नाटक ब्यूरो उद्योग मंत्री एम बी पाटिल ने  बेंगलुरु स्थित
महत्वाकांक्षी के डब्ल्यूआईएन सिटी परियोजना के  लिए भूमि
आवंटन में  फरवरी या मार्च तक महत्वपूर्ण प्रगति का निर्देश
दिया है। उन्होंने  कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड
(KIADB) को काम तत्काल शुरू करने  और चौबीसों  घंटे
संचालन करने  का आदेश दिया। पाटिल ने  शुक्रवार को
अधिकारियों  की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और
निवेश आकर्षित करने  के  लिए 50,000 करोड़ रुपये  का लक्ष्य
रखा। उन्होंने  KIADB अधिकारियों  को हर 15 दिनों  में  प्रगति
रिपोर्ट सौंपने  का निर्देश दिया। के डब्ल्यूआईएन सिटी में  वै श्विक
कं पनियों , विश्वविद्यालयों  और अनुसंधान संगठनों  के  निवेश की

बेंगलुरु की केडब्ल्यूआईएन सिटी परियोजना में
फरवरी-मार्च तक भूमि आवंटन में प्रगति का

लक्ष्य, निवेश के लिए 50,000 करोड़ का लक्ष्य

पीड़ा पर विजय पाने और आत्मशांति के लिए
सामायिक की विधि बताई मुनि वीरसागर जी ने

हिन्द सागर प्रलोका | विपिन कु मार जैन
|

बेंगलुरु, 17 अक्टूबर को प्रतिमाधारी शिविर
के  दूसरे  दिन निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108

वीरसागर जी महाराज ने  साधक-साधिकाओं
को आत्मचिंतन, समता और मानसिक शां ति
के  महत्व पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने  शारीरिक
एवं  मानसिक पीड़ा पर विजय पाने  तथा
सामायिक की व्यावहारिक विधि समझाई।
मुनि ने  कहा कि जीवन में  शारीरिक और

मानसिक पीड़ा स्वाभाविक रूप से  होती है ,
परं तु उसके  बारे  में  बार-बार सोचने  से  बेचैनी
बढ़ सकती है। समता भाव, आत्मबल और
संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर कठिन
परिस्थितियों  का सामना किया जा सकता है।

सामायिक की महत्ता बताते  हुए मुनि

वीरसागर जी महाराज ने  कहा कि यह के वल
एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है , बल्कि यह
एकाग्रता, आत्मनिरीक्षण और समभाव का
एक महत्वपूर्ण अभ्यास है। उन्होंने  जोर दिया
कि शुद्ध भाव और पूरी जागरूकता के  साथ
सामायिक करने  से  साधक आत्मचिंतन की
ओर सहजता से  प्रवृत्त होता है। इस अभ्यास
से  मन को शांत करने  और आंतरिक स्थिरता
प्राप्त करने  में  मदद मिलती है। प्रवचन के
दौरान शिविरार्थियों  द्वारा पूछे  गए विभिन्न प्रश्नों
का समाधान भी किया गया। साधकों  ने  अपने
मन में  उठ रहे  संदे हों  और जिज्ञासाओं  को मुनि
के  समक्ष रखा, जिनका उन्होंने  धैर्यपूर्वक और
विस्तार से  उत्तर दिया। इससे  कई साधकों  को
अपने  आध्यात्मिक मार्ग पर आगे  बढ़ने  के  लिए
नई दिशा मिली। विभिन्न क्षेत्रों  से  आए साधक-
साधिकाओं  ने  शिविर के  दूसरे  दिन
उत्साहपूर्वक भाग लिया। उनकी उपस्थिति ने
पूरे  वातावरण को आध्यात्मिक श्रद्धा और
साधना के  रं ग में  रं ग दिया।

बेंगलुरु में प्रतिमाधारी शिविर के
दूसरे दिन निर्यापक श्रमण मुनि श्री
108 वीरसागर जी महाराज ने
साधक-साधिकाओं को
आत्मचिंतन, समता और मानसिक
शांति का महत्व समझाते हुए
पीड़ा पर विजय पाने तथा
सामायिक की व्यावहारिक विधि
पर विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया

न्यूज संवाददाता सुधा यादव ने
शुक्रवार को कर्नाटक के  राजभवन में
राज्यपाल के  रूप में  शपथ ली। उन्होंने  पूर्व
राज्यपाल थावरचंद गहलोत का स्थान
लिया, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया
था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के  मुख्य
न्यायाधीश विभु बखरू ने  मुख्यमंत्री डीके
शिवकु मार और अन्य प्रमुख व्यक्तियों  की
उपस्थिति में  उन्हें  पद की शपथ दिलाई।
राष्ट्र पति द्रौपदी मुर्मु ने  छह राज्यों  में
राज्यपालों  की नियुक्ति और उनके  तबादले
की प्रक्रिया के  तहत सुधा यादव को
कर्नाटक का नया राज्यपाल नियुक्त किया
है। सुधा यादव, जो पूर्व लोकसभा सदस्य
और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के
संसदीय बोर्ड की सदस्य भी हैं , ने  इस
महत्वपूर्ण पद पर पहुंचकर एक नया
अध्याय शुरू किया है। उनकी नियुक्ति
राष्ट्र पति द्वारा विभिन्न राज्यों  में  राज्यपालों
की नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया का
हिस्सा है। इस फे रबदल के  तहत, कई अन्य
राज्यों  में  भी नए राज्यपाल नियुक्त किए
गए हैं। ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का
राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रज मोहन
राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया
है , जबकि दुष्यंत गौतम को सिक्किम का
राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इन

नियुक्तियों  से  इन राज्यों  में  नेतृत्व परिवर्तन
की प्रक्रिया पूरी हुई है। सिक्किम के  पूर्व
राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को के रल का
राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

वहीं, के रल के  निवर्तमान राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को तमिलनाडु  का
राज्यपाल बनाया गया है। यह तबादला
प्रक्रिया राज्यपालों  के  कार्यकाल और राज्यों
के  बीच संतुलन को बनाए रखने  के  उद्दे श्य
से  की गई है। हरियाणा के  महेंद्रगढ़ की पूर्व
सांसद सुधा यादव ने  आईआईटी रुड़की से
रसायन विज्ञान में  एमएससी और पीएचडी
की डिग्री प्राप्त की है। उनकी शैक्षणिक
पृष्ठभूमि काफी मजबूत है  और उन्होंने

विज्ञान के  क्षेत्र में  उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
यह उनकी अकादमिक क्षमता को दर्शाता
है। सुधा यादव 2019 से  2022 तक
'राष्ट्री य पिछड़ा वर्ग आयोग' की सदस्य के
रूप में  सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने
आयोग के  माध्यम से  समाज के  पिछड़े  वर्गों
के  उत्थान के  लिए महत्वपूर्ण कार्य किए।
भाजपा में  भी उन्होंने  कई महत्वपूर्ण पदों  पर
अपनी सेवाएं  दी हैं।

सुधा यादव के  चुनावी राजनीति में  प्रवेश
का एक मार्मिक प्रसंग रहा। उन्होंने  तब
चुनावी राजनीति में  कदम रखा जब उनके
पति सुखबीर सिंह यादव का निधन हो गया।
उनके  पति सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में

डिप्टी कमांडें ट के  पद पर तैनात थे  और
कारगिल युद्ध में  देश के  लिए शहीद हुए थे ।
पति के  निधन के  बाद, सुधा यादव ने
राजनीतिक क्षेत्र में  सक्रिय भूमिका निभाई।
उन्होंने  लोकसभा में  महेंद्रगढ़ का
प्रतिनिधित्व किया और हरियाणा में  एक
प्रमुख अन्य पिछड़ा वर्ग नेता के  रूप में
अपनी पहचान बनाई। उन्होंने  अपने  समुदाय
के  मुद्दों  को आवाज दी और उनके  विकास
के  लिए काम किया। राज्यपाल के  रूप में
उनकी नियुक्ति ने  कर्नाटक में  एक नई
राजनीतिक ऊर्जा का संचार किया है।

वह अपने  अनुभव और नेतृत्व क्षमता का
उपयोग राज्य के  विकास और कल्याण के
लिए करें गी। उनकी नियुक्ति से  राज्य में
एक नई दिशा मिलने  की उम्मीद है। राष्ट्र पति
द्वारा की गई यह राज्यपाल नियुक्तियां  देश
भर में  संवैधानिक पदों  पर नेतृत्व परिवर्तन
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन नियुक्तियों
का उद्दे श्य विभिन्न राज्यों  में  सुशासन और
विकास को बढ़ावा देना है। यह प्रक्रिया
भारत के  संघीय ढांचे  को मजबूत करती है।
सुधा यादव का राज्यपाल बनना महिला
सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है।
उन्होंने  राजनीति और सार्वजनिक सेवा में
अपनी पहचान बनाई है  और अब वे  एक
उच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुई हैं।

सुधा यादव कर्नाटक की नई
राज्यपाल बनीं, राजभवन में ली शपथ

राज्यपालों की नियुक्ति में फेरबदल, सुधा यादव को कर्नाटक की कमान

डेस्क संवाददाता हुब्बली: कें द्रीय मंत्री
प्रह्लाद जोशी से  मुलाकात करने  जा रहे  गन्ना
किसानों  को कर्नाटक पुलिस ने  शुक्रवार को
एहतियातन हिरासत में  ले  लिया। ये  किसान
अपनी मांगों  का ज्ञापन सौंपने  की तैयारी कर
रहे  थे । भाजपा उम्मीदवार एसवी संकनूर के
प्रचार के  लिए मंत्री जोशी मुंडरगी आने  वाले
थे , जिसकी जानकारी मिलते  ही किसानों  ने
उनसे  मिलकर अपनी बात रखने  का फै सला
किया था। अपनी मांगों  को लेकर किसानों  ने
बस स्टैंड पर एकत्र होकर भाजपा के  प्रचार
कार्यक्रम स्थल की ओर जाने  की योजना
बनाई थी, ले किन पुलिस ने  उन्हें  हिरासत में
ले  लिया। इस कार्रवाई से  नाराज अन्य
किसानों  ने  पुलिस के  खिलाफ नारे बाजी
करते  हुए विरोध जताया। कर्नाटक में  गन्ने
और चीनी के  उचित मूल्य की मांग को लेकर
किसान संगठन काफी समय से  मुखर हैं। यह
आंदोलन राज्य के  कई जिलों  में  फै ल चुका
है , जिसमेंबेलगावी भी शामिल है। किसान

अपनी उपज के  लिए बेहतर दाम सुनिश्चित
करने  की मांग कर रहे  हैं , और उनका कहना
है  कि वर्तमान मूल्य उन्हें  लाभकारी नहीं है।
यह स्थिति राज्य में  कृ षि क्षेत्र से  जुड़े  लोगों
के  लिए चिंता का विषय बनी हुई है। किसानों
के  विरोध प्रदर्शन की जानकारी मिलते  ही
पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया था। कें द्रीय
मंत्री प्रह्लाद जोशी के  आगमन की सुरक्षा
व्यवस्था के  तहत, पुलिस ने  भीड़ को
नियं त्रित करने  और किसी भी संभावित
अप्रिय घटना को रोकने  के  उद्दे श्य से  यह
कदम उठाया। हिरासत में  लिए गए किसानों
की संख्या का स्पष्ट उल्लेख स्रोत में  नहीं है ,
ले किन पुलिस की कार्रवाई ने  अन्य किसानों
को नाराज कर दिया। किसानों  का आरोप है
कि पुलिस उनकी आवाज को दबाने  की
कोशिश कर रही है। उन्होंने  कहा कि वे
शां तिपूर्ण तरीके  से  अपनी मांगों  को मंत्री तक
पहुंचाना चाहते  थे । इस घटना ने  किसानों
और स्थानीय प्रशासन के  बीच तनाव को और

मंत्री प्रह्लाद जोशी से मिलने जा रहे
किसानों को कर्नाटक पुलिस ने रोका

कर्नाटक प्रतिनिधि किसानों  ने  53 दिनों  से  जारी अपना
अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखा, ले किन जिला प्रशासन और
सरकार की ओर से  कोई प्रतिक्रिया न मिलने  पर कर्नाटक राज्य
किसान संघ ने  विरोध प्रदर्शन किया। जिला अधिकारी, विधायक
और जिला प्रभारी मंत्री के  खिलाफ आंदोलनकारियों  ने  अपना
आक्रोश व्यक्त किया। शहर के  दे वराज अरसु खेल मैदान में
हजारों  की संख्या में  जुटे  किसानों  ने  ट्रै क्टरों  और बैलगाड़ियों  के
साथ राष्ट्री य राजमार्ग पर एक विशाल विरोध रैली निकाली और
जिला प्रशासन के  खिलाफ नारे  लगाए। बाद में  वे  तहसील
कार्यालय के  सामने  जमा हुए। किसान संघ के  राज्य कार्यकारी
अध्यक्ष एएम महेश प्रभु ने  कहा कि पिछले  साल 37 दिनों  तक
रात-दिन का धरना दिया गया था। इस साल भी किसानों  की
मांगें  पूरी न होने  के  कारण 53 दिनों  से  रात-दिन का धरना जारी
है।

इसके  बावजूद अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसानों  की
समस्याओं  पर ध्यान नहीं दे  रहे  हैं। उन्होंने  कहा कि हर पांच
साल में  चुनाव के  दौरान जाति और पार्टियों  के  नाम पर वोट
मांगने  आने  वाले  जनप्रतिनिधि सत्ता में  आने  के  बाद किसानों  की
समस्याओं  का समाधान नहीं करते । वन विभाग और राजस्व
विभाग के  अधिकारी एक-दूसरे  पर जिम्मेदारी डाल रहे  हैं ,
जिससे  किसान समस्याओं  से  मुक्त नहीं हो पा रहे  हैं। किसान
कर्ज के  बोझ तले  दबकर आत्महत्या करने  की स्थिति में  पहुंच
गए हैं। इसलिए, उन्होंने  सलाह दी कि चुनाव के  दौरान मतदाता
प्रलोभनों  में  न पड़ें  और सही निर्णय लें । किसान संघ के  जिला
अध्यक्ष शिवपुर महादेवप्पा ने  बताया कि 2025 में  पांच प्रमुख
मांगों  को लेकर 37 दिनों  तक रात-दिन का धरना चलाया गया
था। उस समय वन मंत्री रहे  ईश्वर खंड्रे   विरोध स्थल पर आकर
मांगों  को पूरा करने  का आश्वासन दिया था। आज तक कोई
कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने  कहा कि बंदीपुर क्षेत्र में  सफारी को
पूरी तरह से  बंद किया जाना चाहिए। किसानों  को भूमि स्वामित्व

53 दिन के धरने पर
किसानों का आक्रोश

बेलगावी संवाददाता किसानों  ने  उचित मूल्य की मांग
दोहराई; हुब्बल्ली तक पैदल मार्च, कें द्रीय मं त्रियों  की
प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर जताया आक्रोश बेलगावी/
हुब्बल्ली: कें द्र सरकार की किसान-विरोधी नीतियों  की निंदा
करने  के  लिए गन्ना उत्पादकों  द्वारा निकाला जा रहा ‘हुब्बल्ली
चलो’ पैदल मार्च तेज हो गया है। उचित गन्ना मूल्य की मांग को
लेकर कर्नाटक राज्य रै यत संघ और हसिरु सेना द्वारा
आयोजित पैदल मार्च शुक्रवार को तीसरे  दिन में  प्रवेश कर
गया। प्रदर्शनकारी किसानों  ने  कें द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी और
शिवराज सिंह चौहान की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर
तीखा आक्रोश जताया।

कर्नाटक राज्य रै यत संघ के  अध्यक्ष चुन्नप्पा पुजारी के
नेतृत्व में  पैदल मार्च गुरुवार को हट्टार्गी टोल प्लाजा से  शुरू हुआ
था। सैकड़ों  किसान विभिन्न गांवों  से  गुजरते  हुए सरकारों  के
खिलाफ नारे  लगाते  और अपनी लंबे  समय से  लं बित मांगें  पूरी
करने  की मांग करते  रहे । पैदल मार्च गुरुवार शाम सुवर्ण विधान
सौधा पहुंचा। शुक्रवार सुबह सुवर्ण विधान सौधा से  पैदल मार्च
फिर शुरू हुआ और शाम को एमके  हुब्बल्ली में  अस्थायी रूप से
रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी पुणे–बेंगलुरु राष्ट्री य राजमार्ग पर
रोजाना एक तरफ लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे
हैं ।

किसानों  की प्रमुख मांगों  में  गन्ने  का मूल्य 5,500 रुपये
प्रति टन तय करना, चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर
60 रुपये  प्रति किलोग्राम करना और उत्पादन लागत के
अनुरूप फसल कीमतें  तय करना शामिल है। उन्होंने  तमिलनाडु
मॉडल के  आधार पर राज्य सरकार से  गन्ने  पर 1,000 रुपये
प्रति टन प्रोत्साहन राशि देने  की भी मांग की है। सांसद
बसवराज बोम्मई ने  राज्य सरकार से  गन्ना उत्पादकों  के  साथ
खड़े  होने  और उनकी समस्याओं  का समाधान करने  का आग्रह
किया। कें द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने  किसानों  से  प्रदर्शन वापस
लेने  की अपील की, ले किन किसानों  ने  आंदोलन से  पीछे  हटने
से  इनकार कर दिया।

उचित मूल्य की मांग पर
किसानों का हुब्बल्ली

मतदाता सूची में गड़बड़ी के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

कर्नाटक ब्यूरो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के  आदेश पर, ब्लॉक और शहर
कांग्रेस इकाइयों  के  सहयोग से , बेंगलुरु में  'मत बचाओ, देश बचाओ' विरोध प्रदर्शन
शुक्रवार को आयोजित किया गया। विरोध प्रदर्शन शहर के  कल्ल मठ से  शुरू हुआ
और राजबीदी, एपीएमसी मार्के ट रोड से  होते  हुए वाल्मीकी सर्क ल तक पहुंचा।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं  ने  चुनाव आयोग के  खिलाफ नारे  लगाए। ब्लॉक कांग्रेस
कमेटी के  अध्यक्ष गंगाधरस्वामी कल्लबागिलमठ ने  कहा कि चुनाव आयोग कें द्र
सरकार के  इशारे  पर काम कर रहा है। उन्होंने  आरोप लगाया कि राज्य में  कांग्रेस
सरकार के  सत्ता में  आने  के  बाद, भाजपा कांग्रेस समर्थकों , कार्यकर्ताओं , गरीबों ,
दलितों  और अल्पसंख्यकों  के  नामों  को मतदाता सूची से  हटाने  की साजिश रच रही
है। उन्होंने  कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर सतर्क  हैं  और हर वोट की रक्षा
करें गे । जिला पंचायत के  पूर्व सदस्य हनुमेश नायक ने  कहा कि देश में  मतदान के
अधिकार को छीनने  की कोशिश की जा रही है। उन्होंने  बताया कि एसआईआर
(विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण) के  नाम पर मतदाताओं  के  नाम हटाए जा रहे  हैं।

राहुल गांधी के  नेतृत्व में  इसके  खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है , जो सं विधान को
बचाने  की लड़ाई है। उन्होंने  कहा कि आगामी जिला पंचायत और तालुका पंचायत
चुनावों  में  भाजपा को एसआईआर के  माध्यम से  सबक सिखाया जाएगा। जिला
पंचायत के  पूर्व सदस्य अमरेश गोनाल, जिला के डीपी सदस्य नागप्पा हुग्गी, तालुका
पंचायत के  पूर्व अध्यक्ष होनुरसा मेस्त्री, बसवंतगौडा, तालुका गारं टी समिति के
अध्यक्ष हजरत हुसैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष कं ठीरं गा नायक, सदस्य सिद्धार्थ
कु मार, राजसाब नंदपुर, राके श कम्प्ली, शरणगौडा, और नागराज इदलापुर सहित
कई अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे । विरोध मार्च में  शामिल नेताओं  ने  कें द्र सरकार के

मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए
कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, एसआईआर

प्रक्रिया को बताया असंवैधानिक

हिन्द सागर प्रलोका | अंजना
शर्मा |

बेंगलुरु में  जैन श्वेताम्बर ते रापंथी
सभा, राजराजेश्वरी नगर के
प्रतिनिधिमंडल ने  कर्नाटक के
राज्यपाल थावर चंद गहलोत से
शिष्टाचार भेंट की।
प्रतिनिधिमंडल ने  उन्हें  25
अक्टूबर को मुनिश्री आकाश
कु मार जी के  सान्निध्य में  मुनिश्री
हितेंद्र कु मार जी द्वारा प्रस्तुत
किए जाने  वाले  विशिष्ट कार्यक्रम

‘अवधान’ में  शामिल होने  के
लिए सादर आमं त्रित किया। इस
अवसर पर राज्यपाल को
भारतीय ऋषि परं परा की इस
विलक्षण विद्या की आध्यात्मिक
महत्ता और असाधारण क्षमताओं
से  परिचित कराया गया। सभा
अध्यक्ष कमल सिंह दुगड़ ने
‘अवधान’ की विशेषताओं  पर
प्रकाश डालते  हुए बताया कि
यह विद्या के वल स्मरण शक्ति
का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ध्यान,
एकाग्रता, प्रज्ञा और मानसिक सामर्थ्य का अद्भुत संगम है। उन्होंने  कहा कि ते रापंथ धर्मसंघ ने  इस प्राचीन ज्ञान परं परा को

पीढ़ी-दर-पीढ़ी संरक्षित रखा है।
अवधान के  माध्यम से  बिना

कै लकु लेटर के  बड़ी-बड़ी
संख्याओं  की गणना करने ,
अनेक व्यक्तियों  द्वारा बोले  गए
शब्दों  और वाक्यों  को उसी क्रम
में  दोहराने  तथा जन्मदिन,
पारिवारिक जानकारियों  और
अन्य विविध सूचनाओं  को
स्मरण रखने  जैसी असाधारण

क्षमताओं  का प्रदर्शन किया
जाता है। यह विद्या साधना और
एकाग्रता के  माध्यम से  मानवीय
चेतना की संभावनाओं  को
उजागर करती है। राज्यपाल को
इस कार्यक्रम में  आमं त्रित करने
का उद्दे श्य इस प्राचीन भारतीय
ज्ञान परं परा की अद्भुत धरोहर से
उन्हें  रूबरू कराना था। इस
शिष्टाचार भेंट के  दौरान ट्र स्ट

अध्यक्ष राके श छाजेड़, मंत्री
अमित नौलखा, पूर्व अध्यक्ष
मनोज डागा तथा समाजसेवी
प्रकाश मांडोत भी उपस्थित रहे ।
मांडोत ने  जैन समाज के  प्रति
राज्यपाल के  सहयोग और
सेवाओं  के  लिए आभार व्यक्त
किया।

राज्यपाल को ‘अवधान’ कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला
उन्होंने  संथारा से  संबं धित कानूनी परिस्थितियों  के  दौरान जैन समाज को मिले  सहयोग का स्मरण करते  हुए राज्यपाल के  प्रति कृ तज्ञता जताई तथा उनके  उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। यह भेंट जैन समाज की आध्यात्मिक विरासत,

भारतीय ज्ञान परं परा और सामाजिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने  की दिशा में  एक महत्वपूर्ण पहल रही।

वरिष्ठ नेता एच। विश्वनाथ ने कहा कि कुछ राजनेता सिद्दरामैया को राजनीतिक रूप से खत्म कर अपनी राह आसान बनाने की जुगत में हैं
कुछ नेताओं की मंशा सिद्दरामैया को रास्ते से हटाने की है, बोले विश्वनाथ
बेंगलुरु ब्यूरो विश्वनाथ ने  हालिया 'स्टिंग

ऑपरेशन' को कु टिल और अपमानजनक बताते  हुए
कहा कि कु छ नेता सिद्दरामैया को राजनीतिक रूप से
खत्म करने  की कोशिश कर रहे  हैं  ताकि उनके  लिए
रास्ता आसान हो सके । उन्होंने  कहा कि जनता मूर्ख
नहीं है  और सब कु छ समझती है। विश्वनाथ ने  1978
में  युवा कांग्रेस के  माध्यम से  राजनीति में  प्रवेश किया
था और विधायक, मंत्री, सांसद और विधान परिषद
सदस्य के  रूप में  कार्य किया है। उन्होंने  कर्नाटक में
चल रही निम्न-स्तरीय राजनीति पर चिंता व्यक्त की,
जहां  विरोधी और यहां  तक कि सत्ता पक्ष के  लोग भी
एक-दूसरे  को बदनाम कर रहे  हैं। सिद्दरामैया जैसे
अनुभवी नेता का अपमान करना अनुचित है , खासकर
जब राजनीति में  आगे  बढ़ना पहले  से  ही इतना कठिन
है। विश्वनाथ ने  कहा कि आज की राजनीति में
वैचारिक बहस की जगह सीडी, पेन ड्रा इव और स्टिंग

ऑपरेशन ने  ले  ली है। उन्होंने  जोर देकर कहा कि
नेताओं  को सिद्धांतों  और कार्यक्रमों  के  आधार पर
जनता के  सामने  प्रस्तुत होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत
हमलों  के  जरिए। उनके  50 साल के  लंबे  राजनीतिक

अनुभव में , उन्होंने  दे वराज अर्स, वीरें द्र पाटिल,
रामकृ ष्ण हेगड़े , एचडी दे वेगौड़ा, बंगारप्पा और वीरप्पा
मोइली जैसे  नेताओं  के  साथ काम किया है। उस
समय, विरोधी दलों  के  नेताओं  के  बीच भी सम्मान

और विश्वास का रिश्ता था, जो आज की राजनीति से
गायब हो गया है। आज राजनेता एक-दूसरे  को दुश्मन
की तरह देखते  हैं , जो परिपक्वता की कमी को दर्शाता
है। कु छ राजनेताओं  का मानना है  कि सिद्दरामैया को

रास्ते  से  हटाने  पर उनके  लिए आगे  बढ़ना आसान हो
जाएगा, यही कारण है  कि उन्हें  निशाना बनाया जा रहा
है। इसी को रोकने  के  लिए राजीव गांधी ने  दल-बदल
विरोधी कानून लागू किया था।

•

•

•
•

कु छ राजनेता सिद्धारमैया को खत्म कर
अपना रास्ता आसान बनाना चाहते  हैं ,
ऐसा विश्वनाथ का मानना है।
उन्होंने  कीचड़ उछालने  की बजाय सिद्धांतों
पर चर्चा की वकालत की।
विश्वनाथ 1978 से  राजनीति में  सक्रिय हैं।
स्टिंग ऑपरेशन को उन्होंने  राजनीति का
पतन बताया।

सोशल मीडिया के  दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते  हुए, विश्वनाथ ने  कहा कि
इसका उपयोग समाज, साहित्य और सरकारी उपलब्धियों  को बढ़ावा देने  के
लिए होना चाहिए, न कि नेताओं  की प्रतिष्ठा को धूमिल करने  के  लिए।
उन्होंने  सोशल मीडिया के  दुरुपयोग को रोकने  के  लिए सख्त नियंत्रण की
तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने  इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कै से  कु छ नेता कांग्रेस
सरकार को 'भ्रष्ट' बताकर खुद को पाक-साफ दिखाने  की कोशिश
करते  हैं , जबकि वे  भी उसी व्यवस्था का हिस्सा हैं। उन्होंने  कहा कि
स्टिंग ऑपरेशन जैसे  हथकं डे  अपनाना मूर्खता है  और यह राजनीति
के  स्तर को और गिराता है।

कुटिल राजनीतिक चालें



वर्ष 1991 में , अमे रिका मध्य पूर्व में  अपने  प्रभाव के  चरम पर था। इराकी सेनाओं
को कु वैत से  खदेड़ दिया गया था, सोवियत संघ विघटन के  करीब था, और मै ड्रि ड
शां ति सम्मेलन की तैयारियाँ  चल रही थीं। वाशिंगटन ऐसा प्रतीत होता था कि वह
क्षेत्रीय व्यवस्था को आकार देने  में  सक्षम है। पैंतीस साल बाद, क्या अमे रिका अभी
भी क्षेत्रीय सुरक्षा की गारं टी दे  सकता है? ईरान के  साथ युद्ध ने  उस क्षमता की
सीमाओं  को उजागर कर दिया है। जिसे  एक छोटा अभियान माना जा रहा था, वह
एक महंगा टकराव बन गया है , जो ऊर्जा आपूर्ति, शिपिंग और अमे रिका के  खाड़ी
सहयोगियों  की सुरक्षा के  लिए खतरा पैदा कर रहा है। वाशिंगटन अपनी सैन्य
प्रतिबद्धताओं  को कम कर सकता है , ले किन अधिक महत्वपूर्ण बदलाव क्षेत्र के
प्रमुख सुरक्षा वास्तुकार के  रूप में  उसकी भूमिका का क्षरण होगा। अमे रिकी शक्ति
बनी रहेगी; ले किन क्षेत्रीय परिणामों  को निर्धारित करने  की इसकी क्षमता शायद
नहीं। यह के वल एक सैन्य बदलाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव है।
अमे रिकी हस्तक्षेपों  का इतिहास इस दुर्दशा को समझाने  में  मदद करता है। इराक पर
आक्रमण ने  सद्दाम हुसैन को हटा दिया, ले किन उसने  ईरान के  लिए एक प्रमुख
प्रतिसंतुलन को भी समाप्त कर दिया, जिससे  तेहरान को अपना प्रभाव बढ़ाने  में
मदद मिली। लीबिया और सीरिया में  हस्तक्षेप स्थिर राजनीतिक व्यवस्था स्थापित
करने  में  विफल रहे , जबकि यमन संघर्ष ने  राजनीतिक परिणाम सुरक्षित करने  में
सै न्य श्रेष्ठता की सीमाओं  को उजागर किया। अरब सरकारों  ने  भी मिस्र में  होस्नी
मुबारक के  प्रस्थान को संभालने  से  लेकर अपनी बदलती क्षेत्रीय प्राथमिकताओं
तक, वाशिंगटन की संगति पर सवाल उठाया है। ये  घटनाएँ  भिन्न थीं, ले किन वे  एक
सतत समस्या को दर्शाती हैं : सैन्य प्रभुत्व स्वचालित रूप से  एक स्थायी राजनीतिक
समाधान प्रदान नहीं करता है। वाशिंगटन और तेहरान के  बीच अंतरिम समझ का
टूटना दोनों  पक्षों  को लाभ की तलाश में  छोड़ गया है। होर्मुज जलडमरूमध्य के
माध्यम से  शिपिंग पर ईरानी दबाव वै श्विक ऊर्जा बाजारों  को खतरे  में  डालता है ,
जबकि अमे रिकी प्रतिबंध तेहरान के  आर्थिक संबंधों  को सीमित करने  का प्रयास
करते  हैं। तेल की कीमतें  राष्ट्र पति डोनाल्ड ट्रं प पर दबाव का एक साधन बन गई हैं ,
खासकर नवंबर के  मध्यावधि चुनावों  से  पहले। तेहरान यह गणना कर सकता है  कि
संघर्ष को लंबा खींचने  से  वाशिंगटन के  लिए घरेलू राजनीतिक लागत बढ़ जाएगी।
लाल सागर के  आसपास अस्थिरता समस्या को और बढ़ा देती है। यमन में  हूती की
प्रगति और सऊदी क्षेत्र पर हमले  खाड़ी के  बुनियादी ढांचे  और परिवहन नेटवर्क  की
भेद्यता को रेखां कित करते  हैं। राजशाही एक असहज दुविधा का सामना करती हैं :
निरं तर संघर्ष से  ऊर्जा राजस्व, पर्यटन और निवेश को नुकसान होता है , ले किन एक
तेज अमे रिकी वापसी उन्हें  असुरक्षित छोड़ देगी।

इस बीच, वाशिंगटन को अपने  आगे  के  ठिकानों  की भेद्यता के  मुकाबले  क्षेत्रीय
ठिकानों  को बनाए रखने  की लागत का मूल्यांकन करना होगा। विमान वाहक और
डिएगो गार्सिया अपनी आगे  की उपस्थिति के  जोखिमों  की पूरी तरह से  भरपाई नहीं
कर सकते। एक कम अमे रिकी भूमिका जरूरी नहीं कि एक स्थिर क्षेत्रीय संतुलन
पैदा करे । तीन शक्तियाँ  परिणामी स्थान का फायदा उठा सकती हैं , ले किन उनकी
महत्वाकांक्षाएँ  संगत होने  की संभावना नहीं है। ईरान ने  दुर्जेय मिसाइल क्षमताएं
और क्षेत्र भर में  संबद्ध सशस्त्र समूहों  के  नेटवर्क  विकसित किए हैं। इसका अस्तित्व
इराक, सीरिया और लेबनान को प्रभावित करने  की इसकी क्षमता को बनाए रखेगा।
2006 युद्ध के  बाद लेबनान में  एक कमां डिंग अधिकारी के  रूप में  मे रे  अनुभव ने
ईरान के  क्षेत्रीय नेटवर्क  की गहराई को रेखां कित किया। तेहरान संभवतः उनके
पुनर्निर्माण की तलाश करे गा और अपनी परमाणु  महत्वाकांक्षाओं  को फिर से
जीवित कर सकता है। परमाणु  हथियार हासिल करने  की दिशा में  एक गंभीर कदम
से  अमे रिकी या इजरायली हस्तक्षेप के  नवीनीकरण की संभावना तेज हो जाएगी।

अमेरिका का प्रभाव घटा, मध्य पूर्व में बिखरी शक्ति

प्रिया सिंह विदेशी निवेश, आर्थिक
सफलता का पैमाना माने  जाते  हैं , और
द्विपक्षीय निवेश सं धियाँ  (बित्स) निवेशकों
को आकर्षित करने  में  महत्वपूर्ण भूमिका
निभाती हैं। ये  सं धियाँ  एक स्थिर नियामक
ढाँ चा प्रदान कर निवेशकों  की चिंताएँ  दूर
करती हैं , जिससे  अप्रत्याशित लागतों  का
भय कम होता है। हालाँ कि, यही
आश्वासन कई बार निवेशकों  को संप्रभु
नियामक शक्तियों  को सीमित करने  के
लिए उच्च सुरक्षा मानकों  का सहारा लेने
की अनुमति दे  देते  हैं।

के यर्न और वोडाफोन के  मामले  ऐसे
ही उदाहरण थे , जहाँ  लेन-देन की
विशिष्टताओं  ने  निवेश के  इरादे  से  परे
जाकर निवेशक अधिकार स्थापित कर
दिए। कु छ लोग इसे  सुरक्षा का मुद्दा मानते
हैं , पर जब निष्पक्ष और न्यायसंगत
व्यवहार जैसे  मानकों  का प्रयोग एकतरफा
होता है , यानी कर आधार के  लिए कोई
पारस्परिक सुरक्षा न हो, तो स्थिति क्या
होती है?

इन सं धियों  का एक अन्य प्रासं गिक
अनुच्छे द विनियोग से  संबं धित है।
ऐ तिहासिक अनुभव, जैसे  1938 में
मे क्सिको में  तेल उद्योग का राष्ट्री यकरण,
1959 में  क्यूबा द्वारा विदेशी संपत्तियों
का अधिग्रहण, और द्वितीय विश्व युद्ध के
बाद यूरोप में  उद्योगों  का राष्ट्री यकरण, इस
मुद्दे  को प्रासं गिक बनाते  हैं। चिंताएँ
निराधार नहीं हैं , पर क्या ये  चिंताएँ

वर्तमान परिदृश्य में  भी उतनी ही प्रासं गिक
हैं?

ऊर्जा आपूर्ति और खनन उद्योग,
निवेशक-राज्य विवादों  (आईएसडीएस)
में  एक तिहाई का योगदान करते  हैं ,
इसलिए मानक वैध माने  जाते  हैं। परं तु,
इन सुरक्षा मानकों  का विस्तार कितना
होना चाहिए, खासकर जब संपत्ति के
स्वामित्व में  बदलाव के  लिए उपलब्ध
उपचार नीतिगत संप्रभुता का विकल्प नहीं
हो सकता? विडं बना यह है  कि जो देश
इन मानकों  को लागू करते  हैं , वे  अक्सर
कानून के  शासन का पालन नहीं करते ।

अमे रिका, निवेशक-राज्य विवाद
समाधान (आईएसडीएस) में  17.4
प्रतिशत मामलों  के  साथ इस सूची में
सबसे  ऊपर है। इसके  बावजूद,
विकासशील देशों  को कर जैसे  नीतिगत
उपायों  से  द्विपक्षीय निवेश सं धि सुरक्षा का
विस्तार करना पड़ता है। पिछले  एक
दशक में , 134 कर-संबं धित
आईएसडीएस मामले  दर्ज किए गए,

निवेश संधियों का संतुलन: विदेशी
निवेश और कर संप्रभुता के बीच

जीवन रक्षक दवाओं की एमआरपी और आपूर्ति मूल्य में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
दवाओं की कीमतों में भारी अंतर पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, पूछा कौन कमा रहा है लाभ?

राजेश शर्मा कोलकाता में  पेट दर्द
का इलाज करा रही एक महिला को
अचानक पता चला कि उसे  एडवांस्ड
स्टेज का ओवे रियन कैं सर है। उपचार
एक कैं सर सेंटर में  शुरू होता है। बीमारी
से  जूझते  हुए, मरीज अक्सर खुद को न
के वल शारीरिक पीड़ा बल्कि विनाशकारी
वित्तीय संकट का सामना करते  हुए पाते
हैं। बचत खत्म हो जाती है , गहने  बेचने
पड़ते  हैं , और कभी-कभी जमीन या घर
गिरवी रखने  पड़ते  हैं। बच्चों  की शिक्षा,
शादी के  खर्च या भविष्य की सुरक्षा के
लिए रखा गया पैसा अस्पताल के
काउं टरों  पर गायब हो जाता है। इलाज
खत्म होने  के  बाद भी, इस वित्तीय तबाही
के  घाव आसानी से  नहीं भरते । बीमारी
सिर्फ  शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती;
इसका प्रभाव पूरे  परिवार के  वर्तमान
और भविष्य में  फै लता है। अक्सर, इस

पीड़ा की सबसे  क्रू र कीमत दवा की
कीमत पर लिखी जाती है। यह
वास्तविकता विशेष रूप से  कैं सर जैसी
जानलेवा बीमारियों  के  इलाज में  कठोर
हो जाती है। दवा मूल्य निर्धारण पर
सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों  ने
एक बार फिर इस असहज सच्चाई को
सामने  लाया है। एक कैं सर दवा कथित
तौर पर खुदरा विक्रे ताओं  को ₹2,700
में  आपूर्ति की जा रही है , जबकि इसका
अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)
₹29,000 है। दूसरे  शब्दों  में , आपूर्ति
मूल्य और मुद्रित खुदरा मूल्य के  बीच दस
गुना अंतर है। 29 सितंबर को, जस्टिस
विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने
इस भारी अंतर के  कारण पर सवाल
उठाया और पूछा कि अतिरिक्त राशि से
कौन लाभान्वित हो रहा है। पीठ ने
स्थिति को 'नरसंहार' भी बताया।

सवाल, इसलिए, सिर्फ  एक कैं सर दवा
की कीमत का नहीं है। यह दवा बाजार
के  चरित्र से  संबं धित है। जीवन बचाने  के
लिए आवश्यक उत्पाद की कीमत तय
करने  के  मामले  में  बाजार की स्वतंत्रता
कहां  समाप्त होनी चाहिए? जब एक
मरीज डॉक्टर के  पर्चे  के  साथ फार्मेसी
काउं टर के  सामने  खड़ा होता है , तो
मोलभाव की गुंजाइश बहुत कम होती है।
निर्धारित दवा खरीदनी ही पड़ती है। ऐसी
परिस्थितियों  में , एक असामान्य मूल्य
अंतर के वल एक आर्थिक मुद्दा नहीं रह
जाता और यह मानवीय गरिमा का प्रश्न
बन जाता है। भारत में  दवा की कीमतों
को विनियमित करने  के  लिए ड्र ग्स प्राइस
कं ट्रो ल ऑर्डर, 2013, या डीपीसीओ है।
निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं  के  लिए,
सरकार एक निर्धारित अधिकतम मूल्य
लागू करती है। हालां कि, इस सूची के

बाहर की कई दवाओं  के  लिए मूल्य
विनियमन तुलनात्मक रूप से  सीमित है।
याचिकाकर्ताओं  के  अनुसार, दवा बाजार
का एक बड़ा हिस्सा ऐसी 'गैर-

अनुसूचित' दवाओं  से  बना है। यह काफी
अंतर के  लिए जगह छोड़ता है। यह ठीक
इसी बिंदु पर है  कि सुप्रीम कोर्ट ने  एक
समान मूल्य निर्धारण नीति की संभावना

पर कें द्र सरकार से  विचार मांगा है। पीठ
ने  पूछा कि जब आवश्यक दवाओं  पर
खुदरा विक्रे ताओं  के  मार्जिन पर पहले  से
ही एक निर्धारित सीमा मौजूद है , तो
अन्य दवाओं  के  MRP पर समान
सिद्धांत क्यों  नहीं लागू किया जा सकता।
इसने  सरकार से  दवाओं  पर लगभग 16
प्रतिशत का समग्र खुदरा मार्जिन रखने
की संभावना पर भी विचार करने  को
कहा। हालां कि, यह अभी भी अदालत
की कार्यवाही के  दौरान उठाया गया एक
प्रश्न और प्रस्ताव है ; कोई नया
सार्वभौमिक मूल्य निर्धारण नियम अभी
तक लागू नहीं हुआ है। निजी अस्पतालों
द्वारा संचालित इन-हाउस फार्मे सियों  का
मुद्दा भी इस बहस से  जुड़ा है। अदालत
के  समक्ष आरोप लगाए गए हैं  कि कु छ
कॉर्पो रे ट अस्पताल मरीजों  को बाहर से
दवाएं  खरीदने  के  लिए मजबूर करते  हैं।

विकास पांडेय श्रीलंकाई हिंदू इंजीनियर सिवारसा अनोजन को सऊदी
अरब में  मृत्युदंड की सजा सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी के  कारण सुनाई
गई है। यह घटना अंतरराष्ट्री य स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है , ले किन
भारतीय नेताओं  और संगठनों  की ओर से  आश्चर्यजनक चुप्पी देखी जा रही
है। सिवारसा एक बैटरी बनाने  वाली फै क्ट्री  में  काम करते  थे । एक तमिल
मुस्लिम के  साथ विवाद के  दौरान की गई उनकी टिप्पणी पर यह फै सला
आया है। यह मामला मानवतावादी दृष्टिकोण से  चिंताजनक है , क्यों कि यह
एकतरफा इस्लामी कानूनों  को थोपने  वाले  शासकों  की ओर से  किसी भी
व्यक्ति के  प्रति कठोर कार्रवाई का उदाहरण है। घटना की शुरुआत 27 जून
को श्रीलंका के  कतरगामा में  भगवान मुरुगन की तीर्थयात्रा के  दौरान हुई।
एक मुस्लिम व्यक्ति ने  तीर्थयात्रियों  के  पीछे  चल रहे  कु त्ते  को लात मारते  हुए
एक रील बनाई। इसके  जवाब में , फे सबुक पर एक टिप्पणी में  किसी
मुसलमान ने  भगवान शिव के  बारे  में  अपमानजनक बात कही। सिवारसा ने
तमिल में  पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी करके  इसका उत्तर दिया। हालां कि,
उन्होंने  तुरं त अपनी टिप्पणी डिलीट कर दी और माफी भी मांगी। ले किन
किसी ने  उस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट लेकर सिवारसा की कं पनी के  सऊदी
मालिक को भेज दिया, जिसके  बाद उन्हें  गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत
में  सिवारसा को पांच साल की जेल और 30 लाख सऊदी रियाल के  जुर्माने
की सजा सुनाई गई थी।

परं तु, गत 17 सितंबर को अपीलीय अदालत ने  शरीयत कानून के  तहत
उनकी सजा को बढ़ाकर मृत्युदंड कर दिया। यह फै सला कई गंभीर सवाल
खड़े  करता है , जिस पर सभी मानवतावादी लोगों , विशेषकर हिंदू नेताओं  और
बुद्धिजीवियों  को ध्यान देना चाहिए। यह देखा गया है  कि इस्लामी शासक
किसी भी विचारधारा के  हिंदू में  फर्क  नहीं करते , जैसा कि कश्मीर में  भी हाल
ही में  हुआ। जिहाद और शरीयत ने  बिना किसी पक्षपात के  हिंदुओं  का
सफाया किया या उन्हें  खदेड़ दिया। सऊदी अरब में  सिवारसा को मृत्युदंड की
घोषणा कोई बाहरी या अप्रासं गिक घटना नहीं है। भारत में  भी ऐसी घटनाएं
होती रही हैं , जिन पर भारतीय राजनीतिक और बौद्धिक वर्ग की चुनिंदा चुप्पी
और शोर-शराबा एकतरफा विशेषाधिकार और जुल्म को बढ़ावा देता है।
इस्लामी विवादों  के  मामले  अक्सर अंतरराष्ट्री य रं गत रखते  हैं  और किसी देश
की सीमाओं , सं विधान या नै तिकता को नहीं मानते । यह निराशाजनक है  कि
किसी भी भारतीय हिंदू नेता, संगठन या प्रमुख बौद्धिक ने  सिवारसा को
मृत्युदंड सुनाए जाने  पर सऊदी अरब से  कु छ कहने  या अपील करने  का
प्रयास नहीं किया। यहां  तक कि सऊदी दूतावास जाकर राजदूत को एक
ज्ञापन या निवेदन देना भी एक प्रभावी कदम हो सकता था, ले किन भारत में
किसी को यह सूझता भी नहीं। कई हिंदुओं  ने  भी भगवान शिव के  अपमान
पर प्रतिक्रिया में  कु छ बोल देने  वाले  हिंदू को मृत्युदंड दिए जाने  पर एक शब्द
बोलना जरूरी नहीं समझा। यह हिंदू नेताओं  की दूरदर्शिता की कमी को

सऊदी अरब में हिंदू इंजीनियर को मृत्युदंड:
भारतीय नेताओं की चुप्पी चिंताजनक आयुष्मान योजना: गरीबों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक नीति

संजय मिश्रा आयुष्मान भारत योजना गरीबों  के  लिए सिर्फ  स्वास्थ्य बीमा नहीं,
बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक नीति के  रूप में  उभरी है। यह योजना न के वल गंभीर
बीमारियों  के  मुफ्त इलाज की सुविधा देती है , बल्कि लोगों  को गरीबी और कर्ज के  ऐसे
दुष्चक्र से  भी बाहर निकालती है , जिसमें  वे  अक्सर फं स जाते  हैं। यह योजना सामाजिक
समावेशन को बढ़ावा देने  और स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं  को कम करने  में  भी
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है , जिससे  वं चित और जरूरतमंद वर्गों  को गुणवत्तापूर्ण
स्वास्थ्य सेवाएं  मिल रही हैं। मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना,
जिसे  प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के  नाम से  भी जाना जाता है , ने  भारतीय समाज में
स्वास्थ्य और गरीबी के  बीच गहरे  संबंध को समझा है। यह योजना निर्धन, पिछड़े  और
जरूरतमंद लोगों  के  लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसका उद्दे श्य के वल स्वास्थ्य
बीमा प्रदान करना नहीं है , बल्कि वं चितों  को गरिमापूर्ण जीवन जीने  और समान अवसर
प्राप्त करने  में  मदद करना भी है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से  कमजोर
वर्गों  तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं  की पहुंच सुनिश्चित करती है। सीमांत समाजों  में
इस योजना के  सामाजिक प्रभावों  का अध्ययन करने  पर यह स्पष्ट हुआ है  कि यह वं चित
वर्गों  के  जीवन में  सकारात्मक बदलाव ला रही है। फील्ड वर्क  के  दौरान यह देखा गया कि
यह योजना न के वल जीवन रक्षा कर रही है , बल्कि लोगों  को कर्ज और गरीबी के  जाल से
भी बाहर निकाल रही है। गंभीर बीमारियों  के  मुफ्त उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं
के  कारण व्यक्तियों  की कार्यक्षमता में  वृद्धि हुई है , जिससे  उनका पारिवारिक जीवन
सुगम हुआ है  और वे  अपने  सामाजिक-आर्थिक दायित्वों  को पूरा करने  में  सक्षम हुए हैं।
आयुष्मान योजना के  माध्यम से  लाभार्थी उचित स्वास्थ्य लाभ के  बाद अपने  सामाजिक-
आर्थिक जीवन में  पुनः सक्रिय हो पाते  हैं  और एक बेहतर जीवन जी पाते  हैं। इस प्रकार,
यह योजना स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करके  व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी
दोनों  को सकारात्मक रूप से  प्रभावित करती है। यह योजना सामाजिक समावेशन और
स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं  को कम करने  का एक प्रभावी माध्यम बनी है। भारतीय
समाज, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों  में , जहां  संरचनात्मक असमानताएं  व्यापक हैं , यह योजना
अस्पतालों  की उपलब्धता, स्वास्थ्य जागरूकता और सामाजिक भेदभाव से  परे  कमजोर
वर्गों  को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं  प्रदान कर रही है।

गंभीर बीमारियों  के  मुफ्त उपचार से  वं चित समुदायों  के  जीवन में  आशा की एक नई

किरण जगी है। भारत में  गरीबी की दर धीरे -धीरे  कम हो रही है , ले किन अभी भी 12.4
प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से  नीचे  जीवन यापन कर रही है। इस गरीबी में  स्वास्थ्य पर
होने  वाले  खर्च की एक बड़ी भूमिका है। भारत में  स्वास्थ्य पर होने  वाले  कु ल व्यय का
62.6 प्रतिशत लोग अपनी जेब से  वहन करते  हैं , जो दुनिया के  अन्य देशों  की तुलना में
काफी अधिक है। स्वास्थ्य पर यह अत्यधिक जेब खर्च भारत में  गरीबी को बढ़ाने  में  एक
प्रमुख कारक रहा है। जब कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ता है , तो उसे  अक्सर सूदखोरों  से
कर्ज लेना पड़ता है। समाज के  वं चित वर्ग के  लोग बड़ी संख्या में  अनौपचारिक माध्यमों  से
कर्ज लेते  हैं। नेशनल सैंपल सर्वे  आर्गेनाइजेशन के  अनुसार, भारत में  गरीबी में  लगभग
2.61 प्रतिशत की वृद्धि स्वास्थ्य संबंधी खर्चों  के  कारण होती है। इलाज के  लिए लिया
गया कर्ज चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता जाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य लंबे
समय तक बीमार रहता है , तो आय सृजन न होने  के  कारण वह परिवार और गहरा गरीबी
में  डूब जाता है। भारत सरकार ने  इन गंभीर स्थितियों  को समझते  हुए ही आयुष्मान भारत
योजना की शुरुआत की। इस योजना के  तहत, हर गरीब परिवार को साल भर में  सरकारी
और सूचीबद्ध अस्पतालों  में  पांच लाख रुपये  तक का कै शलेस इलाज उपलब्ध कराया
जाता है। अब तक 12.69 करोड़ से  अधिक लोगों  को अस्पतालों  में  भर्ती कर 1.92
लाख करोड़ रुपये  से  अधिक का इलाज मुहैया कराया जा चुका है। इस योजना के  तहत
भारत में  अब तक कु ल 42.31 करोड़ से  अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके  हैं।
इनमें  से  49 प्रतिशत कार्ड महिलाओं  और 51 प्रतिशत कार्ड पुरुषों  के  नाम पर बनाए गए
हैं। अके ले  उत्तर प्रदेश में  इस योजना के  तहत 5.59 करोड़ से  अधिक आयुष्मान कार्ड
बनाए जा चुके  हैं , जो इस योजना की व्यापक पहुंच को दर्शाता है। एक गांव की बूढ़ी
महिला ने  अपने  अनुभव साझा करते  हुए बताया, 'जब मुझे  पेट की बीमारी हुई तो लगा
अब नहीं बचेंगे । गरीब के  पास अस्पताल जाने  की हिम्मत कहां । बेटे  को न जाने  कहां  से
आयुष्मान योजना के  बारे  पता चला। उसे  हासिल कर अस्पताल गए तो इलाज हुआ। '
यह अनुभव दर्शाता है  कि कै से  यह योजना समाज के  अं तिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुरक्षा
पहुंचा रही है। जन स्वास्थ्य की इस योजना ने  गांवों  और शहरों  की झु ग्गी बस्तियों  तक
अपने  प्रभाव को फै लाया है। इसने  समाज के  एक बड़े  हिस्से  को निर्धनता से  मुक्त होने  में
मदद की है , और उन्हें  यह अहसास कराया है  कि सरकार उनकी जरूरतों  को समझती है
और उनके  प्रति संवेदनशील है , जिससे  उनमें  एक नई आशा और आत्मविश्वास का संचार

मुफ्त इलाज से गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र से बचाव, लाखों को लाभ

स्वास्थ्य सेवाओं में
पारदर्शिता: शुल्क प्रदर्शन

राजेश शर्मा अस्पतालों  और
क्लीनिकों  में  इलाज के  खर्च को लेकर
पारदर्शिता की कमी की शिकायतें  आम
रही हैं। यह समस्या सिर्फ  महंगे
अस्पतालों  तक सीमित नहीं है , बल्कि
छोटे  क्लीनिकों  और सरकारी अस्पतालों
में  भी देखी जाती है , जिससे  निम्न और
मध्यम वर्ग के  परिवारों  के  लिए बीमारी
से  बड़ी आर्थिक चिंता खड़ी हो जाती है।
इसी को ध्यान में  रखते  हुए, कें द्र
सरकार ने  सभी राज्यों  और कें द्र शासित
प्रदेशों  से  कहा है  कि वे  यह सुनिश्चित
करें  कि स्वास्थ्य सेवाओं  के  शुल्क
प्रमुखता से  प्रदर्शित किए जाएं। यह
कदम निश्चित रूप से  व्यवस्था को
अधिक पारदर्शी और मरीज-अनुकू ल
बनाने  की दिशा में  एक स्वागत योग्य
पहल है। अक्सर इलाज के  लिए आने
वाले  मरीजों  को उपचार के  खर्च की
स्पष्ट जानकारी नहीं होती। परामर्श
शुल्क, जांच, इलाज की प्रक्रियाओं  और
अस्पताल की सुविधाओं  के  बारे  में
सटीक जानकारी होने  से  मरीजों  को
सही निर्णय लेने  में  मदद मिलती है  और
वे  अचानक आने  वाले  वित्तीय बोझ से
बच सकते  हैं। कें द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
ने  मुख्य सचिवों  को इन नियमों  के
अनुपालन को सुनिश्चित करने  का निर्देश
दिया है। दरअसल, क्लिनिकल
एस्टे ब्लिशमेंट्स (पंजीकरण और
विनियमन) अधिनियम, 2010 और
संबं धित नियम 2012 के  तहत
अस्पतालों  और स्वास्थ्य कें द्रों  के  लिए
यह अनिवार्य है  कि वे  अपनी सेवाओं
और सुविधाओं  के  शुल्क ऐसी जगह
प्रदर्शित करें  जहां  मरीज और उनके
परिजन आसानी से  देख सकें । यह
जानकारी अंग्रेजी और स्थानीय भाषा
दोनों  में  उपलब्ध होनी चाहिए। हालां कि,

कु छ सरकारी और निजी अस्पतालों  के
संचालक शुल्क सीमा तय करने  से
उपचार की गुणवत्ता प्रभावित होने  की
दलील देते  हैं। कई निजी अस्पताल और
क्लीनिक संचालक इन निर्देशों  को लागू
करने  में  विभिन्न प्रकार के  किंतु-परं तु
गिनाते  हैं। उनकी चिंता है  कि इन
नियमों  से  उपचार की आर्थिक
व्यवहार्यता कमजोर हो सकती है ,
जिससे  परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे
और विशेषज्ञता के  अंतर को नजरअंदाज
किया जा सकता है। इन चिंताओं  पर
विचार किया जाना चाहिए, ले किन इन्हें
जरूरी जानकारी छिपाने  का बहाना नहीं
बनाया जाना चाहिए। यह स्वाभाविक है
कि एक अच्छी सुविधाओं  वाले  प्राइवेट
अस्पताल और सरकारी अस्पताल की
लागत संरचना में  अंतर हो, ले किन
मरीजों  को इलाज के  लिए सहमति देने
से  पहले  यह जानने  का अधिकार होना
चाहिए कि उनकी जेब पर कितना खर्च
आएगा। कें द्र सरकार का मे डिकल या
आयुष वीजा पर आने  वाले  अंतरराष्ट्री य
मरीजों  के  लिए 'पैके ज रे ट' पर जोर
देना भी महत्वपूर्ण है। इससे  विदेशी
मरीजों  से  मनमाने  शुल्क वसूलने  पर
रोक लगेगी। देश में  बढ़ते  मे डिकल
टूरिज्म के  विस्तार के  लिए भी उपचार
लागत में  पारदर्शिता आवश्यक है ,
जिससे  देश की विश्वसनीयता बढ़े गी।
उपचार शुल्क में  पारदर्शिता लाने  से
इससे  जुड़े  विवादों  में  कमी आ सकती
है। राज्य सरकारों  और कें द्र शासित
प्रदेशों  को नियमित निरीक्षण, शिकायत
दर्ज करने  की सुलभ व्यवस्था और
नियमों  का पालन न करने  पर उचित दंड
के  माध्यम से  इन निर्देशों  को प्रभावी ढंग
से  लागू करना चाहिए। यह हमारे
चिकित्सा तंत्र में  विश्वास बढ़ाने  में

सुप्रीम कोर्ट ने मतांतरितों को आरक्षण से किया वंचित
सुनीता वर्मा धर्मांतरण के  बाद अनुसूचित जाति

(एससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को
आरक्षण का लाभ न मिलने  संबंधी सुप्रीम कोर्ट के
फै सले  ने  तमिलनाडु  सरकार की उस नीति को चुनौती
दी है , जिसके  तहत धर्मांतरित लोगों  को भी आरक्षण
का लाभ मिलता था। यह फै सला धार्मिक स्वतंत्रता के
दुरुपयोग को रोकने  और आरक्षित वर्गों  के  अधिकारों
की रक्षा की दिशा में  एक महत्वपूर्ण कदम है। लंबे
समय से  यह देखा जा रहा था कि कु छ लोग एससी या
ओबीसी वर्ग से  होने  के  कारण आरक्षण का लाभ
उठाते  थे , ले किन इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने  के
बाद भी वे  इस लाभ को जारी रखना चाहते  थे । इस
प्रवृत्ति ने  न के वल आरक्षण के  मूल उद्दे श्य को कमजोर
किया, बल्कि सनातन धर्म के  भीतर सामाजिक न्याय
की व्यवस्था पर भी प्रश्नचिन्ह लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने
अपने  निर्णय में  स्पष्ट किया है  कि यदि कोई व्यक्ति
अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से  संबं धित है
और वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है , तो वह
आरक्षण का लाभ पाने  का हकदार नहीं रहेगा। यह
निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय के  पूर्ववर्ती फै सले  के
अनुरूप है , जिसे  तमिलनाडु  सरकार ने  शीर्ष अदालत
में  चुनौती दी थी।

सरकार की मंशा उस नियम को बनाए रखने  की
थी, जिसके  अनुसार एससी या ओबीसी समुदाय के
लोग, भले  ही वे  इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लें , तब
भी आरक्षण के  लाभ प्राप्त करते  रह सकते  थे । यह
नीति न के वल सनातन परिवार के  आरक्षित वर्गों  के
अधिकारों  में  कटौती करती थी, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से
धर्मांतरण को भी बढ़ावा देती थी। यह एक कड़वी
सच्चाई है  कि एससी या ओबीसी वर्ग के  कई हिंदू,
सिख या बौद्ध अपने  धर्म का त्याग कर देते  हैं  और फिर
यह मांग करते  हैं  कि धर्मांतरण के  बाद भी उन्हें
आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इस तरह की मांगों
का समर्थन कई मुस्लिम और ईसाई संगठन भी करते
हैं। विडं बना यह है  कि वे  ऐसे  दावों  के  साथ अपने  ही
उन तर्कों  को खोखला साबित करते  हैं , जिनमें  वे  कहते
हैं  कि उनके  धर्मों  में  जाति व्यवस्था नहीं है  या जातिगत

भेदभाव नहीं होता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है  कि
इसी तरह के  प्रलोभनों  के  आधार पर वे  गरीब और
अशिक्षित हिंदुओं , सिखों  आदि को धर्मांतरित होने  के
लिए लुभाते  हैं। वास्तविकता यह है  कि एससी या
ओबीसी वर्ग के  लोग जब धर्मांतरण कर नए पंथों  में
शामिल हो जाते  हैं , तब भी उन्हें  अक्सर जातिगत
भेदभाव और वैमनस्य का सामना करना पड़ता है।
इसी कारण दलित ईसाइयों  और दलित मुसलमानों  के
अपने  अलग संगठन बने  हुए हैं , जो इस भेदभाव के
खिलाफ आवाज उठाते  हैं। यह दर्शाता है  कि धर्म
परिवर्तन करने  से  सामाजिक असमानता और भेदभाव
समाप्त नहीं होते , बल्कि वे  नए रूप में  जारी रह सकते
हैं। तमिलनाडु  सरकार का नियम के वल धर्मांतरण को
प्रोत्साहन देने  वाला ही नहीं था, बल्कि यह एससी और
ओबीसी वर्गों  के  अधिकारों  पर भी कु ठाराघात कर रहा
था। इसके  अतिरिक्त, यह भी एक गंभीर समस्या थी
कि हिंदू धर्म त्यागने  वाले  एससी या ओबीसी वर्ग के
लोग आरक्षण के  साथ-साथ अल्पसंख्यकों  को मिलने
वाले  अन्य लाभों  का भी दोहन कर रहे  थे ।

इस दोहरे  लाभ का आकर्षण उन लोगों  के  लिए
एक बड़ा प्रलोभन था जो छल-छद्म और लालच के
सहारे  धर्मांतरण कराते  थे । इसका सबसे  अधिक
नुकसान हिंदू समाज को उठाना पड़ता था, खासकर
इसलिए क्यों कि सिखों  और बौद्धों  को अल्पसंख्यक
का दर्जा प्राप्त है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है  कि
हिंदू समाज, विशेष रूप से , ईसाई और मुस्लिम
संगठनों  द्वारा चलाए जा रहे  कपटपूर्ण और लालच-
आधारित धर्मांतरण अभियानों  का प्रमुख लक्ष्य रहा है।
भले  ही विभिन्न राज्य सरकारें  छल-कपट से  होने  वाले
धर्मांतरण को रोकने  के  लिए लगातार कानून बना रही
हैं  या मौजूदा कानूनों  को और कड़ा कर रही हैं , ले किन
धर्मांतरण की यह प्रक्रिया रुकने  का नाम नहीं ले  रही
है। इसका मूल कारण धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का
दुरुपयोग है। धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता का दुरुपयोग
किस हद तक हो रहा है , यह तमिलनाडु  सरकार के
उस नियम से  स्पष्ट होता है  जिसे  सुप्रीम कोर्ट ने  पलट
दिया है। इस नियम के  तहत, अनुसूचित जाति और

अन्य पिछड़ा वर्ग के  लोग, यदि इस्लाम या ईसाई धर्म
अपना लेते  थे , तब भी आरक्षण का लाभ प्राप्त करते
रह सकते  थे । यह प्रावधान न के वल आरक्षण के  मूल
उद्दे श्य को विकृ त करता था, बल्कि उन लोगों  के
अधिकारों  का हनन भी था जो वास्तव में  इन वर्गों  के
लिए आरक्षित लाभों  के  हकदार थे । सुप्रीम कोर्ट का
यह निर्णय इस बात को रेखां कित करता है  कि
आरक्षण एक सामाजिक न्याय का उपकरण है ,
जिसका उद्दे श्य ऐ तिहासिक रूप से  वं चित समुदायों  को
आगे  बढ़ाना है। यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके
ऐसे  समुदाय में  शामिल हो जाता है , जहां  आरक्षण का
प्रावधान नहीं है , तो उसे  मूल समुदाय के  आरक्षण
लाभ से  वं चित करना न्यायोचित है। यह सुनिश्चित
करता है  कि आरक्षण का लाभ के वल उन्हीं लोगों  तक
पहुंचे , जो इसके  वास्तविक और पात्र लाभार्थी हैं।

तमिलनाडु  सरकार द्वारा इस नियम को शीर्ष
अदालत में  चुनौती देना, एक तरह से , धर्मांतरण को
बढ़ावा देने  वाली नीति का समर्थन करने  जैसा था। यह
निर्णय इस बात का संके त देता है  कि अदालतों  को
ऐसे  किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए जो आरक्षण
प्रणाली की अखंडता को कमजोर करता हो या
धार्मिक स्वतंत्रता के  नाम पर सामाजिक न्याय के
सिद्धांतों  का उल्लंघन करता हो। धर्मांतरण के  बाद भी
आरक्षण का लाभ जारी रखने  की मांग करने  वाले
संगठनों  को यह समझना चाहिए कि आरक्षण का
आधार जातिगत पहचान और ऐ तिहासिक सामाजिक
बहिष्कार है। जब कोई व्यक्ति अपनी जातिगत
पहचान से  जुड़ी धार्मिक पहचान बदलता है , तो उसे
उस मूल पहचान से  जुड़े  लाभों  से  स्वतः ही अलग हो
जाना चाहिए। यह तर्क संगत और न्यायसंगत है। यह
समस्या के वल तमिलनाडु  तक ही सीमित नहीं है। देश
के  कई अन्य हिस्सों  में  भी ऐसे  मामले  सामने  आते  रहे
हैं  जहां  एससी/ओबीसी वर्ग के  लोग धर्म परिवर्तन के
बाद भी आरक्षण और अन्य सरकारी लाभों  का दावा
करते  हैं। ऐसे  में , सुप्रीम कोर्ट का यह फै सला एक
नजीर पेश करता है  और भविष्य में  इस तरह के
दुरुपयोग को रोकने  में  सहायक होगा।

एससी/ओबीसी के मतांतरित होने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा
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नशे के खिलाफ लड़ने वाले झोटा की
हत्या, पंजाब में नशा तस्करी पर उठे

प्रतिबंधित गोलियों की बिक्री को लेकर विवाद में हुई झोटा की हत्या, प्रशासनिक निगरानी पर उठे सवाल
खास खबर नशे  के  अवैध कारोबार के

खिलाफ आवाज उठाने  वाले  42 वर्षीय परविंदर
सिंह झोटा की हत्या ने  पंजाब में  नशीले  पदार्थों
की तस्करी और नशा विरोधी कार्यकर्ताओं  की
सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े  कर दिए हैं।
डॉ. कृ ष्ण लाल ने  अपने  लेख में  इस घटना को
सामाजिक चेतना के  लिए गहरा आघात बताते
हुए नशे  के  अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई
और जिम्मेदार अधिकारियों  की जवाबदे ही तय
करने  की आवश्यकता पर बल दिया है। लेख के
अनुसार, जालंधर में  चार बार अखिल भारतीय
अंतर-विश्वविद्यालय मुक्के बाजी प्रतियोगिता में
स्वर्ण पदक जीतने  वाले  झोटा कभी ‘बाबा
बॉक्सर’ के  नाम से  पहचाने  जाते  थे । नशे  की
लत से  उबरने  के  बाद उन्होंने  वर्ष 2023 में
मे डिकल नशे  और चिट्टे  की अवैध बिक्री के
खिलाफ अभियान शुरू किया तथा युवाओं  को
नशे  से  बचाने  का प्रयास किया। डॉ. कृ ष्ण लाल
के  मुताबिक, 13 अक्टूबर को मानसा के  बारह
हट्टा चौक स्थित एक के मिस्ट की दुकान पर

प्रतिबं धित गोलियों  की बिक्री को लेकर विवाद
के  दौरान झोटा को गोली मार दी गई। लेख में
दावा किया गया है  कि संबं धित के मिस्ट पर
पहले  भी कई बार छापे  पड़े  थे  और उसका
लाइसेंस निलं बित किया गया था। इसके
बावजूद कथित अवैध कारोबार जारी रहने  पर
उन्होंने  प्रशासनिक निगरानी की प्रभावशीलता
पर सवाल उठाए हैं। यह घटना प्रशासन की
कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाती है ,
क्यों कि एक निलं बित लाइसेंस वाले  के मिस्ट
द्वारा प्रतिबं धित गोलियों  की बिक्री जारी रखना
दर्शाता है  कि कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक हुई
है। लेख में  पंजाब में  नशीले  पदार्थों  की तस्करी,
कथित राजनीतिक संरक्षण और कमजोर
कानूनी कार्रवाई की भी आलोचना की गई है।
यह गंभीर आरोप व्यवस्था में  व्याप्त भ्रष्टाचार
और मिलीभगत की ओर इशारा करते  हैं। नशे
का अवैध कारोबार पंजाब जैसे  राज्य के  लिए
एक बड़ी चुनौती है , और इसमें  राजनीतिक
संरक्षण की बात को स्वीकार करना समस्या की

जड़ तक पहुंचने  में  बाधा उत्पन्न करता है।
कमजोर कानूनी कार्रवाई से  अपराधियों  का

हौसला बढ़ता है  और वे  बेखौफ होकर ऐसे
अपराधों  को अंजाम देते  हैं। डॉ. कृ ष्ण लाल ने
मांग की है  कि हत्या के  आरोपियों  के  खिलाफ
कानूनी कार्रवाई के  साथ नशा तस्करी से  जुड़े
पूरे  तंत्र की निष्पक्ष जांच हो तथा नशे  के
खिलाफ संघर्ष करने  वाले  सामाजिक
कार्यकर्ताओं  को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह
मांग न्यायसंगत है , क्यों कि जब समाज के  सजग
नागरिक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे  तो वे  बदलाव
कै से  लाएंगे । आरोपियों  पर कड़ी कार्रवाई से
समाज में  संदेश जाएगा कि ऐसे  अपराधों  को
बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झोटा, जो कभी
बॉक्सिंग के  मैदान में  स्वर्ण पदक जीतते  थे , नशे
के  खिलाफ लड़ाई में  अपना जीवन समर्पित कर
चुके  थे । उनकी हत्या इस बात का प्रमाण है  कि
नशे  के  सौदागरों  के  हौसले  कितने  बुलंद हैं  और
वे  किसी भी हद तक जा सकते  हैं। यह घटना
पंजाब में  नशा विरोधी अभियानों  की

प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाती है। यदि
झोटा जैसे  कार्यकर्ताओं  को सुरक्षा नहीं मिलेगी,
तो अन्य लोग भी आगे  आने  से  कतराएंगे । इस
लेख में  पंजाब में  नशे  के  बढ़ते  जाल और उससे
निपटने  के  लिए प्रशासनिक और राजनीतिक
इच्छाशक्ति की कमी को उजागर किया गया है।
डॉ. कृ ष्ण लाल ने  स्पष्ट रूप से  कहा है  कि जब
तक प्रशासनिक अधिकारियों  पर जवाबदेही तय
नहीं की जाएगी और राजनीतिक संरक्षण
समाप्त नहीं होगा, तब तक नशे  के  खिलाफ
लड़ाई जीतना मुश्किल है। यह के वल एक
व्यक्ति की हत्या का मामला नहीं है , बल्कि यह
पूरे  समाज की चेतना पर एक हमला है। नशे  के
अवैध कारोबार पर अंकु श लगाने  के  लिए सख्त
कानूनों  के  साथ-साथ प्रभावी निगरानी और
त्वरित न्याय प्रणाली की आवश्यकता है। झोटा
की हत्या जैसे  मामले  समाज के  लिए एक
चेतावनी हैं  कि यदि समय रहते  ठोस कदम नहीं
उठाए गए, तो स्थिति और भी भयावह हो
सकती है। इस पूरे  तंत्र की निष्पक्ष जांच और

नवरात्रि: आत्मशुद्धि, नारी
सम्मान और नवसृजन का पर्व
डेस्क रिपोर्ट नवरात्रि के वल धार्मिक

अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, आत्मसंयम
और मानवीय मूल्यों  को आत्मसात करने  का
महापर्व है। नवरात्रि का वास्तविक उद्दे श्य
के वल मां  दुर्गा की आराधना करना नहीं,
बल्कि उनके  आदर्शों  को अपने  आचरण में
उतारकर जीवन को सकारात्मक दिशा देना भी
है। सांस्कृ तिक शोधकर्ता, चिंतक एवं
रं गनिर्देशक डॉ. दीपक प्रसाद ने  अपने
विचारपरक लेख में  शक्ति की उपासना को
आत्मशुद्धि, आत्मविजय, नारी सम्मान और
सामाजिक नवसृजन का सशक्त माध्यम
बताया है। डॉ. प्रसाद के  अनुसार, शक्ति का
वास्तविक अर्थ के वल सामर्थ्य प्राप्त करना

नहीं, बल्कि उसका सदुपयोग करना है। नौ
दे वियों  के  विभिन्न स्वरूप मनुष्य को साहस,
अनुशासन, करुणा, पवित्रता और अन्याय के
प्रतिरोध की प्रे रणा देते  हैं। नवरात्रि की नौ रातों
को आत्मनिरीक्षण और अंतर्मन में  सकारात्मक
परिवर्तन लाने  की प्रतीकात्मक यात्रा के  रूप में
भी देखा जा सकता है। उन्होंने  मधु-कै टभ और
महिषासुर के  पौराणिक प्रसंगों  के  माध्यम से
अहंकार, लोभ, क्रोध तथा अन्य नकारात्मक
प्रवृत्तियों  पर विजय पाने  की आवश्यकता
रेखां कित की।

वहीं, उपवास को के वल भोजन त्यागने
तक सीमित न मानकर विचारों  की पवित्रता,
वाणी के  संयम और सेवा के  संकल्प से  जोड़ने

पर बल दिया। डॉ. प्रसाद ने  विजयादशमी के
संदर्भ में  कहा कि रावण के  पुतले  का दहन
तभी सार्थक होगा, जब मनुष्य अपने  भीतर के
अहंकार और बुराइयों  को समाप्त करने  का
प्रयास करे गा। उन्होंने  नारी सम्मान, समान
अवसर और महिलाओं  की सुरक्षा को शक्ति
उपासना का अनिवार्य सामाजिक पक्ष बताया।
उनके  अनुसार, जब भक्ति से  व्यवहार में
सुधार, शक्ति से  निर्बलों  को संबल और पूजा
से  समाज में  करुणा, न्याय एवं  सद्भाव का
विस्तार होगा, तभी नवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि
और नवसृजन की वास्तविक प्रे रणा बनेगा।
नवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि और नवसृजन की
प्रे रणा देता है , जो के वल धार्मिक अनुष्ठान तक

यह के वल बाहरी बुराई पर विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि आंतरिक
शुद्धि का भी संदेश देता है। उन्होंने  नारी सम्मान, समान अवसरों
और महिलाओं  की सुरक्षा को शक्ति उपासना का एक अनिवार्य
सामाजिक पहलू बताया। यह दर्शाता है  कि नवरात्रि का पर्व समाज
में  महिलाओं  के  प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने
का भी माध्यम है।

जब भक्ति हमारे  व्यवहार में  सुधार लाए, शक्ति निर्बलों  को
सहारा दे , और पूजा से  समाज में  करुणा, न्याय और सद्भाव फै ले ,
तभी नवरात्रि का पर्व आत्मशुद्धि और नवसृजन की सच्ची प्रे रणा बन
सकता है। यह पर्व हमें  व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर
सकारात्मक बदलाव लाने  के  लिए प्रे रित करता है।

दुर्गा पूजा के वल अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने  की कला
सिखाने  वाला पर्व है , जो हमें  बेहतर इंसान बनने  का अवसर प्रदान
करता है। शक्ति की आराधना का उद्दे श्य के वल देवी की पूजा करना
नहीं, बल्कि उनके  आदर्शों  को अपने  जीवन में  उतारना है।

नौ दे वियों  के  स्वरूप हमें  विभिन्न गुणों  से  अवगत कराते  हैं , जैसे
साहस, करुणा और पवित्रता। नवरात्रि हमें  सिखाती है  कि कै से  हम
इन गुणों  को अपनाकर अपने  जीवन को बेहतर बना सकते  हैं  और
समाज में  सकारात्मक बदलाव ला सकते  हैं। यह पर्व हमें  आंतरिक
शक्तियों  को पहचानने  और उनका सदुपयोग करने  का मार्ग दिखाता
है। डॉ. प्रसाद के  अनुसार, उपवास का अर्थ के वल शारीरिक भोजन
का त्याग नहीं है , बल्कि मानसिक और वाचिक संयम भी है।

यह पर्व आत्मचिंतन, आत्मसंयम और मानवीय मूल्यों को अपनाने का अवसर है

पूर्वी राजस्थान में 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना, 36 मिमी तक दर्ज हुई वर्षा
राजस्थान में बदलेगा मौसम, 17 अक्टूबर तक बारिश की संभावना

ब्यूरो डे स्क जयपुर में  सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के  कारण
मौसम में  बदलाव जारी है। पिछले  24 घंटों  में  पूर्वी राजस्थान
के  कु छ हिस्सों  में  मेघगर्जन के  साथ हल्की से  मध्यम बारिश
दर्ज की गई। इस दौरान जयपुर जिले  के  दूदू में  सर्वाधिक 36
मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विज्ञान कें द्र जयपुर के
अनुसार, प्रदेश के  पूर्वी हिस्सों  में  17 अक्टूबर को भी बारिश
की गतिविधियां  जारी रहने  की संभावना है। भरतपुर, कोटा,
जयपुर और अजमेर संभाग के  कु छ स्थानों  पर मेघगर्जन के
साथ हल्की से  मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 30 से
40 किलोमीटर प्रति घंटे  की रफ्तार से  तेज हवाएं  चलने  की भी
संभावना है। वहीं, जयपुर और कोटा संभाग के  कु छ हिस्सों  में
18 अक्टूबर को भी मेघगर्जन के  साथ हल्की बारिश हो सकती
है। इसके  बाद 19 अक्टूबर से  प्रदेश के  अधिकांश भागों  में
मौसम मुख्यतः शुष्क रहने  का अनुमान है। मौसम विभाग ने
बताया है  कि पश्चिमी राजस्थान के  ज्यादातर हिस्सों  में  आगामी
पांच से  छह दिनों  तक मौसम शुष्क रहने  की संभावना है। दूदू में
36 मिमी बारिश सबसे  अधिक रही, जो इस क्षेत्र में  सक्रिय
पश्चिमी विक्षोभ के  प्रभाव को दर्शाती है।

ब्यूरो प्रमुख पश्चिमी उपनगरों  के
निवासियों  ने  फ्लाईओवर के  नीचे  की जगहों
को विनियमित करने  की मांग की है। इन
जगहों  पर दुकानदारों  का कब्जा है। राजमार्ग
विभाग के  सूत्रों  ने  बताया कि अतिक्रमण
हटाने  के  लिए कदम उठाए जाएंगे । अलोंग
फ्लाईओवर और सर्विस लेन के  नीचे  ये
अतिक्रमण लगभग 15 वर्षों  से  किसी भी
एजेंसी के  हस्तक्षेप के  बिना मौजूद थे , जैसा
कि एक निवासी ने  बताया। पट्टिराम, थंडु रई
और थिरुनिनावुर सहित पश्चिमी उपनगरों  के
निवासियों  ने  राजमार्ग विभाग से  फ्लाईओवर
के  नीचे  और सर्विस लेन की जगहों  को
विनियमित करने  का आग्रह किया है , जिन पर
ज्यादातर विक्रे ताओं  का कब्जा है। मोटर
चालकों  ने  थिरुनिनावुर, वे प्पमपट्टू , थंडु रई और
पट्टिराम में  रे ल ओवरब्रिज के  पें टिंग जैसे
रखरखाव की कमी के  बारे  में  भी शिकायत

की।
थंडु रई निवासी के एस गोपालकृ ष्णन ने

कहा कि कई दुकानों  ने  उनके  इलाके  में
एलसी-10 रेलवे  गेट की जगह लिए गए
फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर कब्जा कर
लिया था, जिससे  सुबह और शाम के  घंटों  में

यातायात जाम हो गया। ग्राहकों  के  दोपहिया
वाहन बची हुई जगह ले  लेते  हैं , जिससे
गोपालपुरम और वल्लार नगर सहित इन
इलाकों  के  निवासियों  को असुविधा होती है।
एंबुलेंस, कारें  और यहां  तक कि ऑटो-रिक्शा
भी इन सड़कों  पर चलने  के  लिए संघर्ष करते

सड़कों पर अतिक्रमण से परेशान उपनगरों के लोग

मुक्ति का मार्ग स्वयं का पुरुषार्थ: मुनिश्री निर्णय
खास रिपोर्ट मुक्ति कोई दूसरा नहीं

दिला सकता, इसके  लिए आत्मा को स्वयं
पुरुषार्थ करना होता है। गुरु मार्ग दिखाते  हैं
और शास्त्र सही दिशा का बोध कराते  हैं ,
ले किन आत्मकल्याण की वास्तविक यात्रा
स्वयं  की साधना से  ही पूरी होती है। यह
बात मुनि निर्णय सागर महाराज ने  शुक्रवार
को सागर स्थित वासुपूज्य जिनालय में
आयोजित प्रातःकालीन धर्मसभा में  कही।
राष्ट्री य प्रवक्ता अविनाश जैन विद्यावाणी ने
बताया कि जिनालय में  प्रतिदिन सुबह
8:30 बजे  मुनि के  प्रवचन हो रहे  हैं। इनमें
वे  आत्मस्वरूप, पुरुषार्थ और मोक्षमार्ग के
सिद्धांतों  को सरल उदाहरणों  से  समझा रहे
हैं। धर्मसभा में  संघस्थ क्षुल्लक तत्व सागर
महाराज ने  भी उद्बोधन दिया। उन्होंने
विद्यार्थियों  का उदाहरण देते  हुए कहा कि
एक ही गुरु से  शिक्षा लेने  और समान
साधनों  का उपयोग करने  वाले  सभी
विद्यार्थियों  के  परिणाम एक जैसे  नहीं होते ।
कोई अधिक अंक प्राप्त करता है  तो कोई
कम। इसका कारण उनकी ग्रहण करने  की
क्षमता और प्रयास में  अंतर होना है।

आध्यात्मिक साधना में  भी उपादान और
निमित्त की यही भूमिका है।

गुरु दीक्षा देते  हैं , शास्त्रों  का ज्ञान कराते
हैं  और मार्ग दिखाते  हैं , ले किन आत्मा की
आंतरिक योग्यता और पुरुषार्थ के  बिना
आध्यात्मिक उपलब्धि संभव नहीं है। मुनि ने
कहा कि जैन दर्शन में  निश्चय नय और
व्यवहार नय, दोनों  का अपना महत्व है।
निश्चय नय से  आत्मा ही अपनी गुरु है ,
जबकि व्यवहार नय से  गुरु का मार्गदर्शन

और शास्त्रों  का अध्ययन आवश्यक है। इन
दोनों  दृष्टिकोणों  का समन्वय समझे  बिना
आध्यात्मिक सिद्धांतों  का सही अर्थ नहीं
जाना जा सकता। रेलगाड़ी का उदाहरण देते
हुए उन्होंने  कहा कि चलने  के  लिए पटरी
जरूरी है , ले किन पटरी स्वयं  गाड़ी को गति
नहीं देती। इसी तरह गुरु और शास्त्र
आत्मकल्याण के  मार्ग में  निमित्त हैं। वे
साधक को दिशा दिखाते  हैं , ले किन आत्मा
में  ज्ञान की अभिव्यक्ति उसके  अपने

दसरा 2026: इन कार्यों से रहें दूर
विजयदशमी, जिसे  दशहरा भी कहा जाता है , सनातन
धर्म के  महत्वपूर्ण त्योहारों  में  से  एक है , जो बुराई पर
अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह पर्व हर साल
आश्विन मास के  शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया
जाता है। पौराणिक मान्यताओं  के  अनुसार, इसी दिन
भगवान राम ने  रावण का वध किया था और देवी दुर्गा ने
महिषासुर का संहार किया था। इस अवसर पर देश भर
में  रावण, मेघनाद और कुं भकर्ण के  पुतले  जलाए जाते
हैं , रामलीला का मंचन होता है  और मेले  लगते  हैं।
विजयदशमी पर शस्त्रों  और उपकरणों  की पूजा भी एक
अहम परं परा है। लोग देवी दुर्गा और भगवान राम की
पूजा कर सुख-शां ति और समृद्धि की कामना करते  हैं।
हालां कि, इस पर्व से  जुड़े  कु छ विशेष नियम और आचार
हैं , जिनका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं  के  अनुसार, विजयदशमी के  दिन

कु छ विशेष कार्यों  से  बचना चाहिए। पूजा-पाठ करने
वाले  लोग इस दिन सात्विक भोजन को प्राथमिकता देते
हैं  और मांसाहार, मछली, अंडे , प्याज, लहसुन और
शराब से  परहेज करते  हैं। हालां कि, खान-पान के  नियम
क्षेत्रीय और पारिवारिक परं पराओं  के  अनुसार बदल
सकते  हैं। इसके  अलावा, इस दिन किसी भी जीव-जंतु
या पक्षी को नुकसान पहुंचाना वर्जित माना गया है।
प्रकृ ति और पौधों  का संरक्षण भी इसी दिन की
महत्वपूर्ण सीख है। विजयदशमी को शुभता और नई
शुरुआत का प्रतीक माना जाता है , इसलिए इस दिन
किसी से  भी झगड़ा या कड़वी बातें  करने  से  बचना
चाहिए। बड़ों  का सुझाव है  कि महिलाओं , बुजुर्गों  और
अन्य लोगों  का अपमान न करें , बल्कि उनका सम्मान
करें । परिवार के  सदस्यों  के  साथ खुशी से  समय
बिताकर घर में  शां तिपूर्ण माहौल बनाए रखना चाहिए।

शहर रिपोर्टर नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है  और महाअष्टमी का दिन मां  दुर्गा
की पूजा के  लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन भक्त मां  दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त
करने  के  लिए विशेष अनुष्ठान करते  हैं। कई स्थानों  पर इस दिन कन्या पूजन का
विधान है , जिसमें  छोटी कन्याओं  को दे वी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है
और उन्हें  हलवा, पूरी व चने  का प्रसाद बांटा जाता है। महाअष्टमी 2026 के  शुभ
अवसर पर लोग अपने  प्रियजनों , दोस्तों  और परिवार को शुभकामना संदेश भेजकर
बधाई देते  हैं। महाअष्टमी पर मां  दुर्गा की कृ पा पाने  के  लिए भक्त उन्हें  प्रसन्न करने  हेतु
विभिन्न उपाय करते  हैं। मां  महागौरी को समर्पित इस दिन, लोग उन्हें  लाल चुनरी
चढ़ाते  हैं  और विशेष मंत्रों  का जाप करते  हैं। यह दिन जीवन में  सुख, समृद्धि और
सकारात्मकता लाने  के  लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तजन मां  से  प्रार्थना करते
हैं  कि वे  उनके  जीवन से  सभी कष्ट और अंधकार दूर करें  और खुशहाली प्रदान करें ।

महाअष्टमी के  शुभकामना संदेशों  में  मां  दुर्गा से  परिवार की रक्षा, सुख-संपत्ति की
वृद्धि और बुरी नजर से  बचाव की कामना की जाती है। संदेशों  में  अक्सर मां  के  नौ
रूपों  का स्मरण किया जाता है  और उनके  आशीर्वाद की याचना की जाती है। ये  संदेश
न के वल बधाई दे ने  का माध्यम हैं , बल्कि मां  दुर्गा के  प्रति श्रद्धा और आस्था व्यक्त
करने  का एक तरीका भी हैं। इस अवसर पर शेयर किए जाने  वाले  स्टेटस में  भी मां
दुर्गा के  प्रति भक्ति और आस्था झलकती है। चांद की चांदनी, फू लों  की खुशबू और
अपनों  के  प्यार का जिक्र करते  हुए महाअष्टमी के  त्योहार की बधाई दी जाती है।
संदेशों  में  यह कामना की जाती है  कि हर तमन्ना पूरी हो और मां  दुर्गा का आशीर्वाद
हमेशा बना रहे , जिससे  जीवन खुशियों  से  भर जाए। महाअष्टमी पर दोस्तों  और
परिवार को भेजे  जाने  वाले  शुभकामना संदेशों  में  मां  दुर्गा से  बल, बुद्धि, सुख, ऐश्वर्य
और संपन्नता प्रदान करने  की प्रार्थना की जाती है। कई संदेशों  में  मां  के  आगमन को
घर में  खुशियां  लाने  वाला बताया गया है। यह पर्व जीवन में  नई खुशियों  और
सकारात्मक ऊर्जा लाने  का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व सबके
जीवन में  उल्लास लेकर आता है।

महाअष्टमी 2026 पर अपनों को
भेजें मां दुर्गा के खास शुभकामना

समय के साथ खिलती है सफलता, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता
प्रतिनिधि डे स्क सफलता हमेशा तुरं त

नहीं मिलती, ले किन इसका अर्थ यह नहीं
कि हमारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है। जिस
प्रकार मिट्टी में  बोया गया बीज समय लेकर
वृक्ष बनता है , उसी प्रकार निरं तर किया गया
परिश्रम भी उचित समय पर सफलता का
आधार बनता है। धैर्य और निरं तरता ही
मेहनत को उपलब्धि में  बदलने  की अदृश्य
शक्ति हैं। एक विद्यार्थी प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा
अध्ययन करता है , तो संभव है  कि उसे
अपनी प्रगति तुरं त दिखाई न दे । ले किन
परीक्षा के  समय वही नियमित अभ्यास
उसके  आत्मविश्वास और ज्ञान में  झलकता
है। इसके  विपरीत, अं तिम समय में  बहुत
अधिक पढ़ने  का प्रयास अक्सर अपे क्षित
परिणाम नहीं दे  पाता। यही अंतर निरं तर
परिश्रम और अधीरता के  बीच है। किसान
भी बीज बोने  के  अगले  दिन फसल की
अपेक्षा नहीं करता। वह भूमि तैयार करता है ,
बीज बोता है , सिंचाई करता है  और पौधों  की
देखभाल करता है। उसे  विश्वास होता है  कि
उचित समय, अनुकू ल परिस्थितियों  और
निरं तर देखभाल से  उसकी मेहनत फल देगी।
जीवन में  भी लक्ष्य प्राप्त करने  के  लिए इसी

धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। कभी-कभी
हमारी प्रगति दिखाई नहीं देती, फिर भी हमारा ज्ञान, अनुभव
और क्षमता भीतर ही भीतर विकसित हो रहे  होते  हैं।
असफलता या दे री को अपनी योग्यता का अं तिम प्रमाण
मानने  के  बजाय उनसे  सीखकर अपनी कार्यपद्धति में  सुधार
करना चाहिए। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं, बल्कि
सीखते  हुए लगातार आगे  बढ़ना है। बीज को फल बनने  में
समय लगता है  और परिश्रम को सफलता बनने  में । इसलिए
परिणाम में  दे री होने  पर हिम्मत न हारें । अपने  प्रयासों  की
समीक्षा करें , कमियों  को सुधारें  और लक्ष्य की दिशा में  निरं तर
बढ़ते  रहें । क्यों कि आज का ईमानदार प्रयास ही कल की बड़ी
उपलब्धि की नींव बनता है। यह सिद्धांत के वल व्यक्तिगत
जीवन तक ही सीमित नहीं है , बल्कि यह व्यावसायिक जगत
और अकादमिक क्षेत्रों  में  भी उतना ही प्रासं गिक है। कोई भी
बड़ा आविष्कार या महत्वपूर्ण खोज रातों रात नहीं हुई है।
इसके  पीछे  वर्षों  का अथक प्रयास, अनगिनत असफलताएं
और निरं तर सुधार की प्रक्रिया रही है। उदाहरण के  लिए,
थॉमस एडिसन ने  बल्ब का आविष्कार करने  से  पहले  हजारों
बार असफल प्रयास किए थे । उन्होंने  हार नहीं मानी, बल्कि
हर असफलता को एक सीख के  रूप में  लिया और अपनी
पद्धति में  सुधार करते  रहे । अंततः, उनका परिश्रम रं ग लाया
और उन्होंने  दुनिया को प्रकाश दिया। इसी तरह, एक सफल
व्यवसाय की स्थापना भी रातों रात नहीं होती। इसके  लिए
बाजार का गहन अध्ययन, एक ठोस व्यावसायिक योजना,

प्रभावी विपणन रणनीतियाँ , और सबसे  महत्वपूर्ण, ग्राहकों  की
संतुष्टि के  लिए निरं तर प्रयास की आवश्यकता होती है।
प्रारं भिक चरण में  नुकसान उठाना पड़ सकता है , या उम्मीद के
मुताबिक बिक्री न हो, ले किन धैर्य और दृढ़ता के  साथ आगे
बढ़ने  वाले  उद्यमी ही अंततः सफलता प्राप्त करते  हैं। वे  अपनी
गलतियों  से  सीखते  हैं , बदलते  बाजार के  अनुरूप खुद को
ढालते  हैं , और अपने  लक्ष्य पर अडिग रहते  हैं। शैक्षणिक क्षेत्र
में  भी यह बात उतनी ही सच है। एक छात्र जो लगातार कक्षा
में  ध्यान देता है , नियमित रूप से  अपना गृहकार्य पूरा करता है ,
और परीक्षा के  लिए व्यवस्थित रूप से  तैयारी करता है , वह
अं तिम समय में  घबराहट में  पढ़ने  वाले  छात्र की तुलना में
बेहतर प्रदर्शन करे गा। भले  ही छात्र को अपनी प्रगति तुरं त
दिखाई न दे , ले किन यह निरं तर प्रयास उसके  ज्ञान को गहरा
करता है  और परीक्षा के  समय आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह
दीर्घकालिक अध्ययन की शक्ति है  जो अल्पकालिक, गहन
अध्ययन के  दबाव से  कहीं अधिक प्रभावी साबित होती है।
कभी-कभी, जब हम अपने  लक्ष्यों  की ओर बढ़ रहे  होते  हैं , तो
हमें  ऐसा लग सकता है  कि हम कहीं नहीं पहुँच रहे  हैं। प्रगति
धीमी या अदृश्य लग सकती है। ऐसे  समय में  निराशा होना
स्वाभाविक है। ले किन यह याद रखना महत्वपूर्ण है  कि हर
छोटा कदम हमें  हमारे  अं तिम गंतव्य के  करीब ले  जाता है।
जिस तरह एक नदी धीरे -धीरे  चट्टानों  को काटकर अपना मार्ग
बनाती है , उसी तरह निरं तर प्रयास धीरे -धीरे  बाधाओं  को दूर
करते  हैं  और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते  हैं। धैर्य का

नवरात्र: नेताओं ने मां कालरात्रि को नमन किया
शहर रिपोर्टर नई दिल्ली में  नवरात्र के  सातवें  दिन दिल्ली के  मुख्यमंत्री सहित कई

राज्यों  के  मुख्यमं त्रियों  ने  मां  कालरात्रि को नमन किया। कें द्रीय मंत्री मनोहर लाल ने
सोशल मीडिया पर मां  जगदंबा के  सप्तम स्वरूप की वंदना करते  हुए सभी के  जीवन में
सुख, शां ति और समृद्धि की कामना की। नकारात्मक शक्तियों  के  नाश और बाधाओं
को दूर करने  वाली मां  कालरात्रि से  उन्होंने  श्रद्धालुओं  के  कल्याण की प्रार्थना की।
कें द्रीय कृ षि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  शारदीय नवरात्र के  सप्तम दिवस पर
आदिशक्ति मां  दुर्गा के  सातवें  स्वरूप मां  कालरात्रि के  चरणों  में  प्रणाम करते  हुए सबके
जीवन में  आरोग्यता, सुख, समृद्धि, ऊर्जा और सकारात्मकता के  संचार की ईश्वर से
प्रार्थना की।

उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने  भी मां  कालरात्रि को नमन किया।
उन्होंने  कहा कि मां  कालरात्रि अपने  भक्तों  को अभय प्रदान करती हैं  और उनकी कृ पा
से  सभी विघ्न-बाधाएं  समाप्त होकर जीवन में  शुभता, शां ति और समृद्धि का प्रकाश
फै लता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने  नवरात्रि के  इस पावन अवसर पर मां
दुर्गा के  सातवें  स्वरूप मां  कालरात्रि की उपासना के  महत्व को रेखां कित किया। उन्होंने
बताया कि श्रद्धा, साहस और दृढ़ संकल्प से  हर अंधकार पर विजय प्राप्त की जा
सकती है।

राजस्थान के  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने  मां  कालरात्रि से  भक्तों  के  संकट हरने
और जीवन में  अपार शक्ति, साहस एवं  उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करने  की
प्रार्थना की। उन्होंने  जगतजननी मां  भगवती की आराधना के  इस पावन पर्व पर सभी
को शुभकामनाएं  दीं। हरियाणा के  मुख्यमंत्री नायब सैनी ने  शारदीय नवरात्रि के  सप्तम
दिवस पर प्रदेशवासियों  को शुभकामनाएं  देते  हुए कहा कि मां  कालरात्रि सभी के  भय,

5राज्यों से समाचार
रविवार, अक्टूबर 18, 2026बेंगलुरु ,

कमलेकर नागेश्वर राव 'कमल'



डेस्क प्रतिनिधि अभिनेत्री राधिका आप्टे  और कीर्ति
सुरे श जल्द ही 'अक्का' नामक आगामी सीरीज़ में  साथ
नजर आएंगी। यह सीरीज़ 1980 के  दशक की पृष्ठभूमि पर
आधारित है  और इसमें  गैंगस्टर ड्रा मा देखने  को मिलेगा।
निर्माताओं  ने  शनिवार को कीर्ति के  जन्मदिन के  अवसर पर
इस सीरीज़ का टीज़र जारी किया, साथ ही सीरीज़ की
रिलीज की तारीख भी घोषित की। 'अक्का' अक्टूबर में
दर्शकों  के  बीच आएगी। टीज़र में  कीर्ति सुरे श भवानी की
भूमिका में  और राधिका आप्टे  रुद्रा के  किरदार में  दिखाई दे
रही हैं। पे रनुरू नामक स्थान पर इन दोनों  पात्रों  का प्रभाव
देखने  को मिलता है , ले किन उनके  अलग-अलग विचारों  और
हितों  के  टकराव से  संघर्ष पैदा होने  की संभावना है। धर्मराज
शेट्टी 'अक्का' सीरीज़ के  साथ निर्देशन की दुनिया में  अपना
पहला कदम रख रहे  हैं। उन्होंने  ही इस सीरीज़ की पटकथा
भी लिखी है। यह सीरीज़ पे रनुरू राज्य की कहानी कहती है ,
जिसे  पीढ़ियों  से  महिलाओं  ने  स्थापित किया है , संभाला है
और सुरक्षित रखा है। कहानी परं परा, सत्ता संघर्ष और

प्रतिस्पर्धा के  इर्द-गिर्द बुनी गई है। यशराज प्रोडक्शन के
बैनर तले  निर्मित यह सीरीज़ 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स
पर स्ट्री म होगी। कीर्ति ने  अपने  जन्मदिन पर सीरीज़ के  बारे
में  बात करते  हुए कहा कि 'अक्का' का टीज़र
जारी होने  से  उनका जन्मदिन और भी खास हो
गया है। उन्होंने  यह भी कहा कि 'भवानी' का
किरदार उनके  द्वारा निभाई गई अब तक की सबसे
अलग और यादगार भूमिकाओं  में  से  एक है।
कीर्ति ने  कहा, "हर साल दर्शकों  से  मिलने  वाला
प्यार इस दिन को मे रे  लिए बहुत खास बना देता
है। मे रे  दिल के  करीब 'अक्का' सीरीज़ का टीज़र
जारी करके  जन्मदिन मनाना मे रे  लिए बहुत खास
बात है। भवानी मे रे  करियर की सबसे  अलग और
यादगार भूमिकाओं  में  से  एक है। " राधिका आप्टे
ने  कहा, "कीर्ति के  जन्मदिन पर 'अक्का' सीरीज़
की रिलीज की तारीख और टीज़र का जारी होना एक बहुत
अच्छी बात है। मुझे  उम्मीद है  कि यह साल हमारे  लिए

निश्चित रूप से  अच्छा रहेगा। रुद्रा एक दिलचस्प किरदार है।
उसके  अपने  विचार हैं  और आसपास की दुनिया को चुनौती
देने  की उसकी प्रवृत्ति है। इस सीरीज़ के  किरदारों  की जटिल

प्रकृ ति और उनके  अलग-अलग विचारों  से  उत्पन्न होने  वाला
संघर्ष मुझे  इस सीरीज़ की ओर आकर्षित करता है।

राधिका-कीर्ति की 'अक्का' का टीज़र जारी, 30
अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज

माथे पर तिलक से इनकार पर फराह खान को नेटिजन्स की आलोचना झेलनी पड़ी
फराह खान ने तिलक से किया इनकार

बॉलीवुड की जानी-मानी निर्देशक और
कोरियोग्राफर फराह खान एक कार्यक्रम के
दौरान माथे  पर तिलक लगाने  से  इनकार
करने  के  बाद सोशल मीडिया पर
आलोचनाओं  का शिकार हो रही हैं। वायरल
हो रहे  एक वीडियो में , एक महिला फराह
खान के  माथे  पर तिलक लगाने  की कोशिश
करती है , ले किन फराह विनम्रता से  मना कर
देती हैं  और इसके  बजाय अपने  हाथ पर
तिलक लगाने  का अनुरोध करती हैं। यह
घटना ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई है ,
जिसमें  कई लोगों  ने  उनके  इस कदम पर
नाराजगी जताई है। कु छ सोशल मीडिया
उपयोगकर्ताओं  ने  सार्वजनिक कार्यक्रम में
पारं परिक स्वागत को स्वीकार करने  से
इनकार करने  पर असंतोष व्यक्त किया है।
उनका तर्क  है  कि फराह खान को तिलक

स्वीकार कर लेना चाहिए था। इस वीडियो के
व्यापक रूप से  प्रसारित होने  के  बाद, कु छ
लोगों  ने  इसे  सांप्रदायिक रं ग देने  की कोशिश
की और धार्मिक अनुष्ठानों  के  प्रति उनकी
प्रतिक्रिया पर सवाल उठाया। एक एक्स
(पूर्व में  ट् विटर) उपयोगकर्ता ने  लिखा कि

जब एक महिला ने  स्वागत के  तौर पर तिलक
लगाने  की कोशिश की तो फराह खान को
आपत्ति हुई। उन्होंने  कहा कि फराह, जो
इस्लाम में  हराम माने  जाने  वाले  नेल पॉलिश
का इस्तेमाल करती हैं , तिलक को एक हिंदू
परं परा होने  के  कारण अस्वीकार करती हैं।

संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की
तैयारियां जोरों पर, पीएम मोदी और CM विजय को सौंपा निमंत्रण
न्यूज संवाददाता संगीतकार अनिरुद्ध रविचंदर

और काव्या मारन इसी नवंबर में  शादी करने  वाले
हैं। तेलंगाना के  मुख्यमंत्री रे वंत रे ड्डी द्वारा जोड़े  की
शादी के  विवरण की पुष्टि करने  के  कु छ ही घंटों
बाद, अनिरुद्ध और सन टीवी ग्रुप के  चेयरमैन
कलानिधि मारन की प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी और
तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री विजय से  मुलाकात की नई
तस्वीरें  इं टरनेट पर सामने  आई हैं। सन टीवी के
तमिल समाचार नेटवर्क , सन न्यूज़ ने  एक्स पर
मुलाकात की तस्वीरें  साझा कीं। पोस्ट में  कहा गया
है  कि कलानिधि मारन ने  प्रधानमंत्री से  मुलाकात
की और उन्हें  काव्या और अनिरुद्ध के  लिए शादी के
रिसे प्शन का निमंत्रण पत्र सौंपा। इस मुलाकात के
दौरान संगीतकार के  साथ जोड़े  के  परिवार के
सदस्य भी मौजूद थे । हालां कि, अनिरुद्ध तस्वीरों  में
नहीं दिखे। पोस्ट में  लिखा था, "आमंत्रण सन टीवी
ग्रुप के  चेयरमैन कलानिधि मारन ने  प्रधानमंत्री नरें द्र
मोदी से  मुलाकात की और काव्या कलानिधि और
अनिरुद्ध रविचंदर के  लिए शादी के  रिसे प्शन का
निमंत्रण पत्र सौंपा। काव्या कलानिधि, अनिरुद्ध

रविचंदर के  माता- पिता लक्ष्मी और रविचंदर के
साथ मौजूद थीं। #सनन्यूज़ | #काव्यामारन |
#अनिरुद्ध | #पीएममोदी— सन न्यूज़
(@सुन्ने व्स्तमिल) 17 अक्टूबर, 2026। " नेटवर्क
ने  अनिरुद्ध की तमिलनाडु  के  मुख्यमंत्री विजय से
मुलाकात और उन्हें  रिसे प्शन में  आमं त्रित करने  की
तस्वीरें  भी साझा कीं। पोस्ट में  लिखा था,
“मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय से  मुलाकात की
गई, और काव्या कलानिधि मारन-अनिरुद्ध रविचंदर
के  शादी के  रिसे प्शन का निमंत्रण पत्र सन टीवी
ग्रुप के  चेयरमैन कलानिधि मारन द्वारा सौंपा गया।
काव्या कलानिधि, अनिरुद्ध रविचंदर के  साथ मौजूद
थीं। #सनन्यूज़ | #काव्यामारन | #अनिरुद्ध |
#विजय— सन न्यूज़ (@सनन्यूज़तमिल) 17
अक्टूबर, 2026। ” मुख्यमंत्री के  आधिकारिक
एक्स हैंडल ने  काव्या के  माता-पिता, कलानिधि
मारन और कावे री मारन के  साथ ए रे वंत रे ड्डी की
तस्वीरें  और वीडियो साझा किए। उन्होंने  यह भी
बताया कि रिसे प्शन चेन्नई में  21 नवंबर को
आयोजित किया जाएगा।

पोस्ट में  लिखा था, "सन ग्रुप चेयरमैन
कलानिधि मारन और उनकी पत्नी, कावे री मारन ने
मुख्यमंत्री ए. रे वंत रे ड्डी से  जुबली हिल्स स्थित
उनके  आवास पर मुलाकात की और उन्हें  अपनी
बेटी काव्या मारन के  शादी के  रिसे प्शन के  लिए
आमं त्रित किया। काव्या मारन और अनिरुद्ध

रविचंदर का शादी का रिसे प्शन चेन्नई में  21 नवंबर
को आयोजित किया जाएगा। #कलनिथिमरन

#कव्यमरन— तेलन्गन सीएमओ (@तेलन्गनच्मो)
16 अक्टूबर, 2026। " एक टीओआई रिपोर्ट के
अनुसार, अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन 11
नवंबर को ग्रीस में  शादी करें गे । अब तक, न तो
अनिरुद्ध और न ही काव्या ने  आधिकारिक तौर पर
शादी या रिसे प्शन की योजनाओं  की पुष्टि की है।
अनिरुद्ध के  काव्या मारन से  शादी करने  की खबरें
पहली बार 2025 में  शुरू हुई थीं। पिछले  साल जून
में , संगीत निर्देशक ने  अफवाहों  को खारिज कर
दिया था और कहा था, "शादी? लो। शांत हो
जाओ, दोस्तों । कृ पया अफवाहें  फै लाना बंद करो।
" यह अफवाह रे डिट पर एक पोस्ट के  बाद शुरू हुई
जिसमें  दावा किया गया था कि यह जोड़ी एक साल
से  अधिक समय से  एक-दूसरे  को डे ट कर रही थी
और वे  जून 2026 को शादी करने  पर विचार कर
रहे  थे । अनिरुद्ध के  चाचा और अभिनेता वाई जी
महेंद्र ने  के टीटीवी से  बात करते  हुए शादी की
अटकलों  को बल दिया था। उन्होंने  कहा, "वह
लड़का बहुत नरम स्वभाव का है। मुझे  उम्मीद है  कि
कु छ उसे  रोक रहा है , कोई नहीं। मैं  इस अवसर पर

शाहरुख ने रोमांस का
स्टैंडर्ड बढ़ाया: मृणाल

अभिनेत्री मृणाल ठाकु र ने  बताया
कि कै से  शाहरुख खान के  रोमां टिक
किरदारों  ने  बॉलीवुड में  प्यार को
लेकर उनकी सोच को नया रूप
दिया है। उन्होंने  मजाकिया अंदाज
में  कहा, "शाहरुख खान मे री
जिंदगी में  नहीं हैं , यह बात मे रा
दिल तोड़ देती है। " एक्ट्रे स के
मुताबिक, शाहरुख ने  रोमांस के
स्टैंडर्ड् स इतने  ऊं चे  कर दिए हैं  कि
उन्हें  अभी तक कोई ऐसा आदमी
नहीं मिला जो पर्दे  पर उनके
रोमां टिक अंदाज की बराबरी कर
सके । मृणाल ने  कहा, "मुझे
शाहरुख सर से  बेपनाह प्यार है। "
उन्होंने  आगे  कहा कि शाहरुख खान
ने  पर्दे  पर जितने  भी किरदार
निभाए हैं , वे  सभी कमाल के  हैं।
एक्ट्रे स को अभी तक कोई ऐसा
व्यक्ति नहीं मिला है  जो शाहरुख
खान जितना रोमां टिक हो।

वरिष्ठ प्रतिनिधि अभिनेत्री नेहा धूपिया ने  हाल ही
में  रिलीज हुई फिल्म 'डोंट बी

शाय' के  बाद एक बात पर गहरा अफसोस जताया
है। उन्होंने  उन दो बड़े  प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया
जिन्हें  करने  की उनकी तीव्र इच्छा थी, ले किन जिन्हें
वह ठुकरा चुकी थीं। नेहा ने  बताया कि उन्होंने
शाहरुख खान अभिनीत 2007 की स्पोर्ट् स ड्रा मा
'चक दे ! इं डिया' और 'ऑपरेशन सफे द सागर' नाम
की एक सीरीज को करने  से  इनकार कर दिया था,
और अब उन्हें  इस फै सले  पर पछतावा है। यह
खुलासा उन्होंने  अपने  लोकप्रिय चैट शो 'डबल डे ट'
के  दौरान किया, जहां  उन्होंने  अपने  करियर के  उन
महत्वपूर्ण मौकों  पर बात की जो उनके  हाथ से
निकल गए। नेहा धूपिया ने  अपने  शो 'डबल डे ट' में
कहा, 'कभी-कभी, जब आप उन मौकों  को याद
करते  हैं  जिन्हें  आपने  ठुकरा दिया था, तो आपको
एहसास होता है  कि आपने  क्या खो दिया। ' उन्होंने
आगे  कहा, 'चक दे ! इं डिया' और 'ऑपरेशन सफे द
सागर' ऐसे  ही दो बड़े  मौके  थे  जो मे रे  साथ रह गए।
मैं  हमेशा से  एक अच्छी स्पोर्ट् स फिल्म और एक
अच्छी मिलिट्री  फिल्म करना चाहती थी, मगर ये  दो
बड़े  मौके  मे रे  हाथ से  निकल गए, जिसका मुझे  आज

भी अफसोस है। ' यह बयान अभिनेत्री के  करियर
के  उन निर्णायक मोड़ों  पर प्रकाश डालता है  जहां
एक छोटे  से  फै सले  का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
2007 में  रिलीज हुई 'चक दे ! इं डिया' यश राज
फिल्म्स के  बैनर तले  बनी एक बेहद सफल स्पोर्ट् स
ड्रा मा थी। इस फिल्म में  शाहरुख खान ने  कबीर खान
का किरदार निभाया था, जो भारतीय पुरुष हॉकी
टीम के  पूर्व कप्तान थे  और बाद में  महिला राष्ट्री य
हॉकी टीम के  कोच बने । फिल्म को दर्शकों  और
आलोचकों  दोनों  से  जबरदस्त सराहना मिली और
यह शाहरुख खान के  करियर की सबसे  यादगार
फिल्मों  में  से  एक बन गई। फिल्म में  विद्या मालवड़े ,
शिल्पा शुक्ला, सागरिका घाटगे  और चित्राशी रावत
जैसे  कलाकारों  ने  भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं  निभाई
थीं। दूसरी ओर, 'ऑपरेशन सफे द सागर: द
अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द कारगिल वॉर' 2026 में
नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने  वाली एक बहुप्रतीक्षित
सीरीज है। यह सीरीज 1999 के  कारगिल युद्ध के
दौरान भारतीय वायु सेना की भूमिका से  प्रे रित है।
इस शो में  वे  मेहमानों  के  साथ बातचीत करती हैं  और
मजेदार गे म्स खेलती हैं।

नेहा धूपिया को शाहरुख खान की फिल्म ठुकराने
का अफसोस

राधिका अंबानी ने स्टाफ संग मनाया जन्मदिन, सादी ड्रेस में दिखीं खूबसूरत
प्रतिनिधि डे स्क राधिका अंबानी ने  16 अक्टूबर को

अपना जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर, उनके  घर और
ऑफिस के  स्टाफ सदस्यों  ने  एक खास सरप्राइज की
योजना बनाई। राधिका, जो अनंत अंबानी की पत्नी हैं ,
अपनी सादगी और फै शन सेंस के  लिए जानी जाती हैं।
उन्होंने  इस खास दिन पर एक बेहद खूबसूरत और
किफायती ड्रे  स पहनी थी, जिसकी कीमत जानकर लोग
हैरान रह गए। स्टाफ द्वारा आयोजित फू लों  से  सजे  के क
और सजावट को देखकर राधिका मर्चेंट बेहद खुश हुईं ।
उन्होंने  स्टाफ मेंबर्स द्वारा अपने  रास्ते  में  सजाए गए ताजे
फू लों  और फू लों  की बारिश का आनंद लिया।

इसके  अलावा, स्टाफ ने  फू ल और मोमबत्तियों  से  सजा
एक शानदार के क भी तैयार किया, जिसे  राधिका ने  सबके
साथ मिलकर काटा। इस सरप्राइज ने  राधिका को बेहद
उत्साहित और प्रसन्न कर दिया, जो उनके  चेहरे  पर साफ
झलक रहा था। राधिका मर्चेंट ने  अपने  जन्मदिन के  जश्न के
लिए ब्राउन और व्हाइट पोलका डॉट वाली एक स्लीवलेस
ड्रे  स चुनी, जिसमें  सफे द लेस की बारीक डिटे लिंग थी। यह

प्रिंटेड ड्रे  स एक साधारण और आरामदायक समर-वेयर
स्टाइल का नमूना थी। ड्रे  स में  एक हल्की वी-नेकलाइन,
पतली स्ट्रै  प्स और नाजुक सफे द लेस का काम था, जो इसे
एक रोमां टिक और सुरुचिपूर्ण लुक दे  रहा था। लेस का
पैटर्न और काम इसे  खास बना रहा था, जो क्लासिक
डिजाइन में  एक स्त्री स्पर्श जोड़ रहा था। नेकलाइन पर
लगी लेस ने  विशेष रूप से  सबका ध्यान खींचा। कमर के
चारों  ओर एक चौड़ा लेस पैनल और किनारों  पर की गई
फिनिशिंग ने  ड्रे  स को एक बेहतरीन लुक दिया। फर्श तक
लंबी और ढीली-ढाली (फ्लोइंग) ड्रे  स ने  राधिका के  लुक
को और भी आकर्षक और आरामदायक बना दिया। यह
ड्रे  स न के वल दिखने  में  सुंदर थी, बल्कि पहनने  में  भी बेहद
आरामदायक साबित हुई, जो उनके  पूरे  दिन के  से लिब्रेशन
के  लिए परफे क्ट थी। इस खूबसूरत ड्रे  स की कीमत हिल
हाउस (हिल्ल होउसे) ब्रांड की है  और इसकी कीमत
वेबसाइट पर 29,700 रुपये  बताई गई है। देश के  सबसे
बड़े  बिजनेसमैन घराने  की बहू होने  के  बावजूद, राधिका ने
अपने  जन्मदिन पर कोई महंगी डिजाइनर ड्रे  स नहीं चुनी।

स्टाफ ने फूलों से सजाया केक, राधिका को दिया खास सरप्राइज
उनकी यह ड्रे  स बजट-फ्रें डली होने  के  बावजूद बेहद स्टाइलिश
लग रही थी, जिसने  साबित कर दिया कि खूबसूरती महंगी
चीजों  में  ही नहीं, बल्कि सादगी में  भी छिपी होती है। राधिका
के  जन्मदिन के  इस खास मौके  पर, स्टाफ ने  न के वल एक
प्यारा सरप्राइज प्लान किया, बल्कि उन्होंने  राधिका के  लिए
एक दिल छू  लेने  वाला संदेश भी तैयार किया। इस संदेश में ,
उन्होंने  राधिका के  नेतृत्व, दयालुता और उनके  प्रति उनके
समर्पण की प्रशंसा की। स्टाफ के  सदस्यों  ने  यह भी उल्लेख
किया कि राधिका हमेशा उनका समर्थन करती हैं  और उन्हें
प्रे रित करती हैं , जिससे  वे  अपने  काम में  और भी बेहतर प्रदर्शन
करने  के  लिए प्रोत्साहित होते  हैं। के क काटने  के  बाद, राधिका
ने  स्टाफ के  सभी सदस्यों  को धन्यवाद दिया और उनके  प्रयासों
की सराहना की। उन्होंने  कहा कि यह सरप्राइज उनके  लिए
बहुत मायने  रखता है  और यह उन्हें  और भी कड़ी मेहनत करने
के  लिए प्रे रित करे गा। राधिका ने  यह भी वादा किया कि वह

हमेशा उनके  साथ खड़ी रहेंगी और उनके  हर सुख-दुख में
उनका साथ देंगी। इस भावुक पल ने  सभी को एक-दूसरे  के
करीब ला दिया। इस से लिब्रेशन में  राधिका के  करीबी दोस्तों
और परिवार के  कु छ सदस्यों  ने  भी शिरकत की। हालां कि,
मुख्य आकर्षण स्टाफ द्वारा आयोजित सरप्राइज पार्टी ही रही।

उन्होंने  अपने  लंबे  और घने  बालों  को 'हाफ-अप, हाफ-
डाउन' स्टाइल में  सजाया था, जो उनके  ओवरऑल
लुक को और भी निखार रहा था। सोशल मीडिया पर
फैं स राधिका की इस सादगी और उनके  स्टाफ के  प्रति
प्यार भरे  व्यवहार की जमकर तारीफ कर रहे  हैं।

स्टाफ का प्यार

.

ब्यूरो संवाददाता
रजनीकांत की
फिल्म 'जेलर 2' ने
15 अक्टूबर को
सिनेमाघरों  में
दस्तक दी और
शानदार शुरुआत
की। ओपनिंग डे  पर
इसने  59.70 करोड़

रुपये  की कमाई की। हालां कि, शुक्रवार को दूसरे  दिन इसकी
कमाई में  गिरावट आई और इसने  35.60 करोड़ रुपये  कमाए।
इसका कु ल इं डिया नेट कलेक्शन 95.94 करोड़ रुपये  हो चुका
है। वहीं, वर्ल्डवाइड यह 200 करोड़ क्लब का हिस्सा बन गई है ,
जिसका कु ल कलेक्शन 209.10 करोड़ रुपये  हो चुका है। विजय

देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना अभिनीत पीरियड एक्शन फिल्म
'रणबाली' भी शुक्रवार को रिलीज हुई। इसने  ओपनिंग डे  पर
9.25 करोड़ रुपये  का कलेक्शन जुटाया। शादी के  बाद विजय
और रश्मिका पहली बार पर्दे  पर साथ नजर आए हैं , ले किन दर्शकों
से  इसे  मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। इसी दिन राजकु मार राव
की 'प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्जवल निकम' भी रिलीज
हुई, जिसने  ओपनिंग डे  पर 2.35 करोड़ रुपये  कमाए। वहीं, यामी
गौतम की 'नई नवेली' को 'प्रहार' से  बेहतर ओपनिंग मिली। 'नई
नवेली' ने  शुक्रवार को पहले  दिन 3.25 करोड़ रुपये  का कारोबार
किया। हॉलीवुड की मार्शल आर्ट् स कॉमेडी फिल्म 'स्ट्री ट फाइटर'
भी बीते  दिन रिलीज हुई, जिसका निर्देशन किताओ सकु राई ने
किया है। इस फिल्म ने  ओपनिंग डे  पर 1.05 करोड़ रुपये  का
कलेक्शन किया। इसमें  एंड्र यू कोजी, नोहा सें टिनियो, कै लिना
लियांग के  साथ विद्युत जामवाल भी अहम भूमिका में  हैं।

रजनीकांत की 'जेलर 2' ने दूसरे दिन भी मचाया धमाल, 'नई नवेली'
और 'प्रहार' जैसी नई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल

एजाज खान का इमरान खान की नागरिकता
और स्टारलिंक पर बयान, राष्ट्रीय सुरक्षा पर

उठाए सवाल
ब्यूरो प्रतिनिधि अभिनेता एजाज

खान ने  पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री
इमरान खान की अमे रिकी नागरिकता
और हालिया विरोध प्रदर्शन में  उनकी
भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल
उठाए हैं। एजाज खान का दावा है  कि
अगर इमरान खान के  पास भारतीय
पासपोर्ट होता और वह प्रदर्शन में
शामिल होते , तो उन्हें  कोई समस्या नहीं होती, ले किन अमे रिकी नागरिक होने  के  नाते
यह मामला अलग है। उन्होंने  स्टारलिंक और अमे रिकी खुफिया एजें सियों  पर भी कई
गंभीर आरोप लगाए और इस पूरे  मुद्दे  को भारत की राष्ट्री य सुरक्षा से  जोड़ा। एजाज
खान ने  कहा कि उन्हें  हाल ही में  इमरान खान की अमे रिकी नागरिकता के  बारे  में  पता
चला है  और अब वह उन्हें  अमे रिकी नागरिक के  तौर पर ही देखेंगे । इस दौरान उन्होंने
एलन मस्क की कं पनी स्टारलिंक का भी जिक्र किया। एजाज ने  स्टारलिंक की
तकनीक और उससे  जुड़ी कं पनियों  के  अमे रिकी खुफिया एजें सियों  से  संबंधों  पर चिंता
जताई। उन्होंने  विशेष रूप से  'स्टारशील्ड' का नाम लेते  हुए दावा किया कि यह कं पनी
अमे रिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के  लिए काम करती है  और जासूसी से  जुड़ी
कं पनियों  को समर्थन देती है। एजाज खान ने  आरोप लगाया कि ऐसी कं पनियां  दुनिया
भर के  बड़े  कारोबारियों , पुलिस अधिकारियों  और नेताओं  को ब्लैकमेल करने  के  लिए
इस्तेमाल की जाती हैं। उन्होंने  भारत में  स्टारलिंक की संभावित उपस्थिति पर भी
सवाल उठाया और पूछा कि यह कं पनी देश में  आकर क्या करे गी। इस संदर्भ में ,
उन्होंने  प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी का भी जिक्र करते  हुए कहा, "नरें द्र मोदी जी कोई दुश्मन
नहीं हैं। " एजाज खान के  बयान में  इमरान खान की नागरिकता, विरोध प्रदर्शन में
उनकी भागीदारी और स्टारलिंक को लेकर उनकी चिंताएं  प्रमुखता से  शामिल रहीं।
यह पूरा मामला 10 अक्टूबर 2026 का है , जब इमरान खान मुंबई के  अगस्त क्रां ति
मैदान में  आयोजित एक विरोध प्रदर्शन में  शामिल हुए थे । इस प्रदर्शन का मुख्य उद्दे श्य
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कु मार के  इस्तीफे  की मांग करना था। रिपोर्टों  के  अनुसार,
इमरान खान को विरोध प्रदर्शन के  दौरान हिरासत में  लिया गया था। हालां कि, उन्हें
उसी दिन रिहा कर दिया गया था। इस घटना ने  इमरान खान की सार्वजनिक
गतिविधियों  और उनकी नागरिकता को लेकर नई बहस छे ड़ दी है , खासकर जब इसे
राष्ट्री य सुरक्षा के  व्यापक मुद्दों  से  जोड़ा जा रहा है। एजाज खान द्वारा लगाए गए
आरोपों  में  स्टारलिंक और अमे रिकी खुफिया एजें सियों  के  बीच कथित संबंध एक
महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनका कहना है  कि स्टारशील्ड जैसी कं पनियां , जो सीआईए से
जुड़ी हुई मानी जाती हैं , जासूसी और ब्लैकमे लिंग जैसी गतिविधियों  में  लिप्त हो
सकती हैं। यह आरोप वै श्विक स्तर पर बड़े  नामों  को प्रभावित कर सकता है , जिसमें
व्यवसायी, पुलिस अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। भारत में  स्टारलिंक के  प्रवेश
को लेकर एजाज खान की चिंताएं  राष्ट्री य सुरक्षा के  दृष्टिकोण से  महत्वपूर्ण हैं। उनका
प्रश्न है  कि क्या इस तरह की विदेशी तकनीक और कं पनियां  देश के  लिए जोखिम पैदा
कर सकती हैं।

बिग बॉस 20: लव गिल से झगड़े पर
सलमान ने आसिफ खान को लगाई

स्थानीय रिपोर्टर रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' के  'वीकएंड का वार' एपिसोड में  होस्ट
सलमान खान एक बार फिर कं टेस्टेंट आसिफ खान की क्लास लगाएंगे । यह सब आसिफ
और लव गिल के  बीच हुई तीखी बहस और झगड़े  के  बाद हो रहा है। सलमान ने  आसिफ को
न सिर्फ  उनकी गलती का अहसास कराया, बल्कि उन्हें  बुरी तरह डांटा भी।

इस घटनाक्रम के  दौरान लव गिल रोती हुई नजर आईं , जिससे  माहौल और भी गंभीर हो
गया। सलमान खान ने  आसिफ से  लव गिल के  नकु ल के  पास जाने  पर आपत्ति जताने  को
लेकर सवाल पूछा। उन्होंने  पूछा, 'लव जब नकु ल के  पास चली गई तो तुम्हें  क्यों  एतराज
हुआ? तुम्हारा क्या लेना-देना भाई। क्या यह तुम्हारी घरवाली है? तुम्हारी बहन है  कि क्या है?

' इस पर आसिफ ने  सफाई देते  हुए कहा कि लव का वॉल्यूम हर समय यहां  रहता है।
सलमान के  सवाल- जवाब के  बीच लव गिल भावुक हो गईं  और रोते  हुए बोलीं कि आसिफ
हर बात पर कहते  हैं  कि वह चापलूसी कर रही है  और गंवार है। इस पर आसिफ ने  लव से
कहा कि वह उनसे  ज्यादा चिल्ला रही थीं। ले किन सलमान ने  आसिफ की बात को खारिज
करते  हुए कहा, 'यह चिल्ला नहीं रहीं। चिल्ला आप रहे  थे ।

रूड आप थे । बदतमीज आप थे । मैंने  पूरा एपिसोड देखा। जिस हिसाब से  आपने  बात की,
मुझे  नहीं लगता कि वह कू ल था। ' लव गिल और आसिफ खान के  बीच यह झगड़ा तब शुरू
हुआ जब बीते  दिनों  नकु ल धुल के  हाथापाई मामले  को लेकर घर दो हिस्सों  में  बंट गया था।

इस बीच लव गिल ने  नकु ल से  बात करने  की कोशिश की। घर के  बाकी सदस्यों  को यह
देखकर अजीब लगा। आसिफ खान ने  भी लव गिल को टोका और कहा कि उन्हें  नकु ल के
साथ नहीं बैठना चाहिए, यह गलत बात है। आसिफ के  इस बयान पर लव गिल ने  आपत्ति
जताई और कहा कि कोई उन्हें  यह न बताए कि उन्हें  क्या करना है।

इसके  बाद दोनों  के  बीच काफी तीखी बहस हुई, जिसकी वजह से  सलमान खान को बीच
में  आना पड़ा। सलमान के  कड़े  रुख को देखते  हुए आसिफ को अपनी गलती का अहसास
हुआ। एक तरफ जहां  सलमान खान ने  आसिफ खान की जमकर क्लास लगाई, वहीं दूसरी
ओर उन्होंने  कनिका और यंग को उनकी समझदारी के  लिए शाबाशी दी। सलमान ने  सभी
घरवालों  से  कहा, 'यह मेंटल स्ट्रें थ और रणनीति का शो है। हिंसा के  लिए जीरो टॉलरेंस है।

गुस्सा होना जरूरी है , ले किन गुस्सा और टे म्पर में  फर्क  है। ऊपर वाले  ने  दिमाग दिया है
सोचने  के  लिए। सही चीजों  के  लिए उसका इस्तेमाल करो। ' सलमान ने  विशेष रूप से  यंग
की तारीफ करते  हुए कहा, 'यंग ने  सबसे  ज्यादा लॉजिक की बात की, क्यों कि उसने  यह
लाइफ देखी है। हैट् स ऑफ यंग'। इसके  बाद सलमान ने  कनिका से  कहा, 'कनिका आपने
भी कमाल किया। आप अपने  ग्राउं ड पर रहीं। इस हफ्ते  का मे रा काम आपने  कर दिया।

जेलर 2: 3 दिन में ₹200 करोड़ पार,
विश्वव्यापी कमाई ₹213.65 करोड़
न्यूज प्रतिनिधि रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' 2 ने  नवरात्र के  दौरान सिनेमाघरों  में

दस्तक दी। शनिवार के  कलेक्शन में  गिरावट के  बावजूद, एक्शन सीक्वल ने  तीन
दिनों  में  दुनिया भर में  ₹200 करोड़ का नेट आंकड़ा पार कर लिया है। फिल्म के

तीसरे  दिन की कमाई और क्षेत्रीय
प्रदर्शन पर एक नज़र डालते  हैं।
निर्देशक नेल्सन दिलीपकु मार द्वारा
निर्दे शित 'जेलर' 2 ने  पहले  दिन भारत
में  ₹59.70 करोड़ नेट की कमाई की,
जो 16,599 शो से  आई थी। दूसरे
दिन फिल्म ने  ₹37.10 करोड़ की
कमाई की, जो 13,157 शो से  थी।

सैकनिल्क के  अनुसार, 'जेलर' 2
ने  पहले  दो दिनों  में  ₹213.65 करोड़

की विश्वव्यापी कमाई की, जिसमें  ₹100 करोड़ विदेशी बाजारों  से  शामिल थे ।
शनिवार (तीसरे  दिन) को ₹12.35 करोड़ नेट जोड़े  गए, जिससे  भारत में  कु ल नेट
कलेक्शन ₹128.22 करोड़ हो गया। फिल्म का भारत में  सकल कलेक्शन अब तक
₹109.15 करोड़ है। तीसरे  दिन, 'जेलर' 2 भारत में  5,674 शो में  दिखाई गई।

ब्यूरो प्रतिनिधि रियलिटी शो 'बिग बॉस 16' से  मशहूर हुए
अब्दु रोजिक ने  अपनी सगाई टूटने  पर पहली बार खुलकर बात
की है। उन्होंने  माना कि सगाई की खबर को सोशल मीडिया पर
साझा करना उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी भूल थी। अब्दु
रोजिक जल्द ही हॉरर शॉर्ट फिल्म 'कॉन्ज्यूर: द रील फाइल्स'
से  एक्टिंग की दुनिया में  कदम रखने  जा रहे  हैं। मिड डे  से
बातचीत में  अब्दु ने  कहा कि वे  फैं स को परिवार मानते  हैं  और
उनकी खुशी साझा करना चाहते  थे , ले किन कई लोगों  ने
नकारात्मकता फै लाई।

अब्दु रोजिक का दर्द: सगाई
टूटना थी जिंदगी की बड़ी भूल
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ब्यूरो रिपोर्टर चार मैचों  से  बाहर रहने  वाले  वैभव को
पांचवें  और निर्णायक टी20 मुकाबले  में  मौका मिलेगा
या नहीं, यह बड़ा सवाल है। मुख्य कोच गौतम गंभीर
और टीम प्रबंधन ने  अब तक संजू सैमसन और अभिषेक
शर्मा की सलामी जोड़ी पर भरोसा जताया है , जिसके
कारण वैभव को लगातार बेंच पर बैठना पड़ा है।

सीरीज फिलहाल बराबरी पर है , ऐसे  में  पांचवें  मैच
का महत्व और बढ़ गया है। इस निर्णायक मुकाबले  के
लिए कप्तान श्रेयस अय्यर और कोच गंभीर के  सामने
टीम संयोजन को लेकर अहम फै सला लेना होगा।
हालां कि, वैभव की सोशल मीडिया पोस्ट से  यह स्पष्ट
नहीं है  कि वह विशेष रूप से  पांचवें  टी20 में  खेलने  की
बात कर रहे  थे ।

ले किन चार मुकाबलों  में  मौका न मिलने  के  बाद
उनका 'स्टिल बिलीविंग' (अभी भी विश्वास है) लिखना
उनके  लंबे  इंतजार और उम्मीद की ओर इशारा करता है।

गौतम गंभीर ने  वैभव को मौका न मिलने  पर अपना रुख
स्पष्ट किया है। उन्होंने  कहा कि संजू सैमसन और
अभिषेक शर्मा में  से  किसी एक को हटाकर वैभव को
शामिल करना फिलहाल उचित नहीं होगा।
गंभीर ने  संजू सैमसन की तारीफ करते  हुए
कहा, 'संजू ने  दिखाया है  कि वह क्या कर
सकते  हैं।

कोई खिलाड़ी प्रतिभा के  बिना विश्व कप में
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नहीं बन जाता। उन्होंने
काफी कु छ साबित किया है। ' भारतीय कोच
ने  यह भी कहा कि कु छ असफल पारियों  के
बाद किसी खिलाड़ी को खराब नहीं माना जा
सकता। उन्होंने  विश्व कप में  टीम के  प्रदर्शन का
जिक्र करते  हुए कहा कि लगातार तीन-चार बार
असफल होने  से  खिलाड़ी की क्षमता खत्म नहीं हो
जाती।

गंभीर ने  वैभव की प्रतिभा को स्वीकार करते  हुए
कहा कि उन्हें  अपने  अवसर का इंतजार करना होगा।
उन्होंने  कहा, 'वैभव के  मामले  में  भी बातचीत बिल्कु ल

स्पष्ट है  कि उन्हें  अपने  मौके  का इंतजार करना होगा।

वैभव को मिलेगा पांचवें टी20 में मौका?

21 वर्षीय रेनी नोरोंहा एंड्योरेंस खेल में विश्व रिकॉर्ड की राह पर, धन जुटाना मुख्य बाधा

रेनी नोरोंहा विश्व रिकॉर्ड बनाने को तैयार
रे नी नोरों हा, 21 साल की उम्र में , एंड्योरेंस
खेल में  एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने  की
राह पर हैं। चार महाद्वीपों  पर आयरनमैन
दौड़ पूरी करने  के  बाद, अब उनकी नजरें
बाकी दो महाद्वीपों  पर हैं। हालां कि, इस
सपने  को साकार करने  के  लिए धन जुटाना
उनकी सबसे  बड़ी चुनौतियों  में  से  एक है।
आयरनमैन दौड़ में  3.8 किलोमीटर तैराकी,
180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42
किलोमीटर मैराथन लगातार तय समय
सीमा के  भीतर पूरी करनी होती है।

नोरों हा का लक्ष्य 21 साल और 90
दिन की उम्र में  यह रिकॉर्ड अपने  नाम
करना है , जो वर्तमान में  एक पुरुष एथलीट
के  नाम 21 साल और 167 दिन में  दर्ज है।
वह सबसे  कम उम्र की महिला भी बनना

चाहती हैं  जिन्होंने  यह उपलब्धि हासिल की
हो। उन्होंने  एनडीटीवी को बताया, "मे रा
एक बड़ा लक्ष्य भारत की अधिक लड़कियों
को ट्रा यथलॉन में  भाग लेने  के  लिए
प्रोत्साहित करना है। " वह दुनिया को
दिखाना चाहती हैं  कि वह और दुनिया भर

की लड़कियां  सक्षम हैं। अंतरराष्ट्री य दौड़ के
लिए उड़ानें , आवास, उपकरण और
साइकिल परिवहन का खर्च उठाना पड़ता
है। नोरों हा ने  बताया कि उन्हें  प्रायोजकों
और धन की तलाश है , जिसमें  उनके  माता-
पिता और व्यक्तिगत समर्थक अलोंग थे

हांगकांग सिक्सेस 2026: क्रुणाल पंड्या होंगे भारत के
कप्तान, शमी को मिला न्यूजीलैंड दौरे के लिए बुलावा
रिपोर्टर डे स्क ऑलराउं डर क्रु णाल पंड्या

हांगकांग सिक्सेस 2026 में  भारतीय क्रिके ट टीम
की कप्तानी करें गे । पहले  यह जिम्मेदारी तेज
गेंदबाज मोहम्मद शमी को सौंपी जानी थी, ले किन
22 अक्टूबर से  शुरू होने  वाले  न्यूजीलैंड दौरे  के
लिए उनके  चयन के  बाद क्रु णाल को यह कप्तानी
सौंपी गई है। मोहम्मद शमी की जगह हांगकांग
सिक्सेस 2026 के  लिए चुनी गई भारतीय टीम में
तेज गेंदबाज कु लवंत खेजरोलिया को शामिल
किया गया है। यह टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से  1
नवंबर तक हांगकांग के  टिन क्वांग रोड रिक्रिएशन
ग्राउं ड में  आयोजित किया जाएगा। इस
प्रतियोगिता में  कु ल 12 टीमें  भाग लेंगी, जिसमें
भारत और पाकिस्तान को ग्रुप-सी में  रखा गया है।
ग्रुप चरण में  हर टीम को अपने  ग्रुप की अन्य दो
टीमों  से  मुकाबला करना होगा, जिसके  बाद
प्रदर्शन के  आधार पर टीमें  कप, प्लेट और बाउल
वर्गों  में  आगे  बढ़ें गी। हांगकांग सिक्सेस का फॉर्मेट
काफी अनोखा है। एक टीम में  अधिकतम 6
खिलाड़ी शामिल हो सकते  हैं , और हर मैच 5-5

ओवर का खेला जाएगा। खास बात यह है  कि
विके टकीपर को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी 1-
1 ओवर तक गेंदबाजी कर सकते  हैं। यह नियम
खेल में  एक नई रणनीति और रोमांच पैदा करता

है। भारतीय टीम में  क्रु णाल पंड्या और कु लवंत
खेजरोलिया के  अलावा शशांक सिंह, राहुल
तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी.

नटराजन जैसे  अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं। इन
खिलाड़ियों  के  पास आईपीएल और अंतरराष्ट्री य
क्रिके ट का भरपूर अनुभव है , जो टीम को
बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों  विभागों  में  मजबूत

बनाता है।
क्रिके ट हांगकांग के  कमर्शियल और मार्के टिंग

डायरे क्टर अनुराग भटनागर ने  कहा कि वे

हांगकांग सिक्सेस 2026 में  मोहम्मद शमी को
जरूर मिस करें गे । उन्होंने  कहा कि शमी को
नेशनल टीम में  बुलावा मिलने  की उन्हें  बहुत खुशी
है। भटनागर ने  शमी की चार साल बाद
अंतरराष्ट्री य क्रिके ट में  वापसी को एक खास मील
का पत्थर बताया और न्यूजीलैंड दौरे  पर उनकी हर
सफलता की कामना की। उन्होंने  यह भी कहा कि
वे  भविष्य में  हांगकांग सिक्सेस में  शमी का स्वागत
करने  के  लिए उत्सुक हैं। यह बयान मोहम्मद शमी
के  प्रति सम्मान और खेल भावना को दर्शाता है।
भारतीय टीम के  खिलाड़ियों  का अनुभव और टीम
का संतुलित संयोजन इसे  टूर्नामेंट में  एक मजबूत
दावेदार बनाता है। गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों
में  टीम की गहराई विपक्षी टीमों  के  लिए चुनौती
पेश कर सकती है। शशांक सिंह, राहुल तेवतिया,
नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन
जैसे  खिलाड़ियों  का टीम में  होना, क्रु णाल पंड्या
की कप्तानी में  टीम को एक नई ऊर्जा दे गा। यह
टीम हांगकांग सिक्सेस 2026 में  अपने  प्रदर्शन से
सभी को प्रभावित करने  की क्षमता रखती है। इस

सरकारी कर्मचारियों
को जुलाई 2026 डीए

वृद्धि का इंतजार
कें द्रीय सरकारी कर्मचारियों  और
पेंशनभोगियों  को जुलाई 2026 के
महंगाई भत्ते  (डीए) और महंगाई
राहत (डीआर) में  बढ़ोतरी की घोषणा
का इंतजार है। 14 अक्टूबर 2026
को हुई कें द्रीय मं त्रिमंडल की बैठक में
इस संशोधन पर कोई अपडे ट नहीं
मिला, जिससे  कर्मचारी अगली किस्त
के  बारे  में  स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे
हैं। डीए, कें द्रीय सरकारी कर्मचारियों
को महंगाई के  प्रभाव को कम करने  में
मदद करने  के  लिए दिया जाने  वाला
जीवन-यापन लागत समायोजन है।
पेंशनभोगियों  को महंगाई राहत
(डीआर) के  रूप में  एक समान लाभ
मिलता है। दोनों  की गणना मूल वेतन
या पेंशन के  प्रतिशत के  रूप में  की
जाती है। वित्त मंत्रालय की 18 अप्रैल
2026 की एक कें द्रीय मं त्रिमंडल ने
1 जनवरी 2026 से  प्रभावी डीए और
डीआर में  2% की वृद्धि को मंजूरी दी
थी।

विशेष प्रतिनिधि
एचडीएफसी बैंक का समे कित
शुद्ध लाभ पिछले  वर्ष की समान
अवधि की तुलना में  4.7%
बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये  हो
गया। यह बढ़ोतरी बैंक द्वारा
शनिवार को जारी दूसरी तिमाही
के  नतीजों  के  बाद हुई, हालां कि
यह 19,727 करोड़ रुपये  के
अनुमान से  कम रहा। इस दौरान
बैंक की ब्याज आय 10%
बढ़कर 34,619 करोड़ रुपये  हो
गई, जो 34,991 करोड़ रुपये

के  अनुमान से  कम थी। शुद्ध
ब्याज मार्जिन (एनआईएम)
3.16% रहा।

बैंक का परिचालन लाभ
पिछले  वर्ष की तुलना में  5.6%
बढ़कर 29,483 करोड़ रुपये  हो
गया, जो 29,868 करोड़ रुपये
के  अनुमान से  कम था। संपत्ति
की गुणवत्ता में  पिछली तिमाही
की तुलना में  सुधार हुआ। शुद्ध
एनपीए अनुपात भी 0.41% से
घटकर 0.37% हो गया, जबकि
अनुमान 0.39% का था।

एचडीएफसी बैंक के नतीजे: शुद्ध
लाभ 4.7% बढ़ा, अनुमान से पीछे

आरबीएल बैंक में मिलेंगी एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय शाखाएं
जिला प्रतिनिधि यह विलय भारत के  बैं किंग परिदृश्य

में  एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। आरबीएल बैंक, जो
पहले  से  ही अपनी सेवाओं  का विस्तार कर रहा है , इस
विलय के  माध्यम से  अपनी पहुंच और ग्राहक आधार को
बढ़ाएगा। एमिरे ट् स एनबीडी के  लिए, यह भारतीय बाजार
में  अपनी पकड़ मजबूत करने  का एक बड़ा अवसर है ,
खासकर जब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से  बढ़ रही है।
आरबीएल बैंक और एमिरे ट् स एनबीडी के  बीच यह
तालमेल दोनों  संस्थानों  के  लिए फायदेमंद साबित हो
सकता है। आरबीएल बैंक को विदेशी विशेषज्ञता और पूंजी
का लाभ मिलेगा, जबकि एमिरे ट् स एनबीडी को भारत के
विशाल ग्राहक आधार तक पहुंचने  का मौका मिलेगा।

ग्राहकों  के  लिए, इस विलय से  तत्काल कोई बड़ा
बदलाव अपे क्षित नहीं है। हालां कि, भविष्य में  सेवाओं  और
उत्पादों  में  कु छ समायोजन हो सकते  हैं। बैंक द्वारा जारी की
जाने  वाली विस्तृत जानकारी का इंतजार करना महत्वपूर्ण
है। यह विलय 1 दिसंबर, 2026 से  प्रभावी होगा, जो
बैं किंग क्षेत्र में  एक नए अध्याय की शुरुआत करे गा।

1 दिसंबर, 2026 से प्रभावी होगा विलय, मुंबई, चेन्नई, गुरुग्राम की शाखाएं होंगी आरबीएल बैंक का हिस्सा
आरबीएल बैंक में  एमिरे ट् स एनबीडी की भारतीय शाखाओं  के
विलय को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने  मंजूरी दे  दी है।
यह विलय 1 दिसंबर, 2026 से  प्रभावी होगा, जिसके  बाद
एमिरे ट् स एनबीडी की भारत स्थित मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम
की शाखाएं  आरबीएल बैंक के  तहत काम करें गी। यह कदम
एमिरे ट् स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में  किए गए रणनीतिक
निवेश का हिस्सा है। आरबीआई की मंजूरी के  साथ, एमिरे ट् स
एनबीडी की भारत में  मौजूद तीन शाखाएं , जो मुंबई, चेन्नई और
गुरुग्राम में  स्थित हैं , 1 दिसंबर, 2026 से  आरबीएल बैंक की
शाखाओं  के  रूप में  कार्य करना शुरू कर देंगी। इस विलय से
भारत में  एमिरे ट् स एनबीडी का मौजूदा शाखा नेटवर्क
आरबीएल बैंक के  साथ एकीकृ त हो जाएगा, जिससे
आरबीएल बैंक के  परिचालन का विस्तार होगा और उसकी
बाजार में  स्थिति मजबूत होगी। यह विलय एमिरे ट् स एनबीडी
द्वारा आरबीएल बैंक में  किए गए बड़े  निवेश का अगला चरण
है।

जून 2026 में , एमिरे ट् स एनबीडी ने  आरबीएल बैंक में
लगभग 26,000 करोड़ रुपये  (लगभग 2.75 अरब डॉलर)
का निवेश पूरा किया था। इस निवेश के  परिणामस्वरूप,
एमिरे ट् स एनबीडी को आरबीएल बैंक की विस्तारित शेयर पूंजी
में  करीब 60 फीसदी हिस्सेदारी प्राप्त हुई है , जिसकी घोषणा

आरबीआई की घोषणा में  ग्राहकों  के  खातों , कार्डों ,
लोन या अन्य बैं किंग सुविधाओं  में  तत्काल किसी बड़े
बदलाव का जिक्र नहीं है। बैंक की ओर से  आगे  की
प्रक्रिया और आवश्यक बदलावों  के  बारे  में  विस्तृत
जानकारी जल्द ही जारी की जाएगी।

विलय की मंजूरी

.

₹20 लाख होम लोन ईएमआई: 20
लाख के लोन पर कितनी होगी

न्यूज रिपोर्ट अगर आप ₹20 लाख
का होम लोन 10 साल के  लिए लेने  की
योजना बना रहे  हैं , तो लोन की ब्याज दर
के  अनुसार आपकी ईएमआई में  अंतर आ
सकता है। देश के  कई बैंक घर खरीदने  या
बनवाने  के  लिए होम लोन की सुविधा देते
हैं । कोई भी लोन लेने  से  पहले  उसकी
ब्याज दर और हर महीने  चुकाई जाने  वाली
ईएमआई के  बारे  में  जानना जरूरी है। मान
लीजिए कि आप 20 लाख रुपये  का होम
लोन 10 साल यानी 120 महीने  में
चुकाना चाहते  हैं। तो कम और अधिक
ब्याज दर पर आपको हर महीने  कितनी
ईएमआई दे नी पड़ सकती है , यह समझना
महत्वपूर्ण है। के नरा बैंक से  20 लाख
रुपये  का होम लोन 10 साल में  चुकाने  पर
बैंक की ब्याज दर आपकी ईएमआई तय
करे गी। अगर सालाना ब्याज दर 7.20
फीसदी रहती है , तो आपकी मासिक

किस्त कम होगी।
इस ब्याज दर और 120 महीने  की

अवधि के  आधार पर 20 लाख रुपये  के
लोन की ईएमआई लगभग 23,450
रुपये  प्रति माह होगी। इस तरह आपको
हर महीने  एक तय रकम चुकानी होगी,
जिससे  10 साल में  लोन का भुगतान पूरा
हो सके गा। अगर होम लोन पर सालाना
ब्याज दर 10 फीसदी हो, तो आपको हर
महीने  कितनी किस्त देनी पड़ सकती है ,
यह समझना जरूरी है। ब्याज दर बढ़ने  के
साथ आपकी ईएमआई और कु ल ब्याज
का खर्च भी बढ़ जाता है। के नरा बैंक से
20 लाख रुपये  का होम लोन 10 फीसदी
सालाना ब्याज दर पर 10 साल के  लिए
लेते  हैं , तो आपकी ईएमआई लगभग
26,430 रुपये  प्रति माह होगी। इस
स्थिति में  लोन की मूल राशि के  अलावा
आपको ब्याज के  रूप में  भी अच्छी-खासी

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा
19,510 करोड़, एक्सिस बैंक

की कमाई 38% बढ़ी
विशेष संवाददाता देश के  दो प्रमुख निजी ऋणदाताओं

एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने  वित्त वर्ष 2026-27
की दूसरी तिमाही के  वित्तीय नतीजे  जारी कर दिए हैं। दोनों
बैंकों  के  प्रदर्शन में  शुद्ध लाभ, निवल ब्याज आय
(एनआईआई) और परिसंपत्ति गुणवत्ता के  स्तर पर
सकारात्मक रुझान देखने  को मिले  हैं। एचडीएफसी बैंक का
मुनाफा बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये  पर पहुंच गया है , वहीं
एक्सिस बैंक ने  अपने  शुद्ध लाभ में  38 प्रतिशत की जोरदार
वृद्धि दर्ज की है। एचडीएफसी बैंक ने  30 सितंबर, 2026 को
समाप्त तिमाही में  19,510 करोड़ रुपये  का शुद्ध लाभ दर्ज
किया है , जो पिछले  वित्त वर्ष की इसी अवधि के  18,641
करोड़ रुपये  के  मुकाबले  4.6 प्रतिशत अधिक है। बैंक की
एनआईआई सालाना आधार पर 9.7 प्रतिशत बढ़कर
34,620 करोड़ रुपये  हो गई, जो पिछले  साल समान तिमाही
में  31,550 करोड़ रुपये  थी।

दूसरी तिमाही के  दौरान एचडीएफसी बैंक की परिसंपत्ति
गुणवत्ता स्थिर बनी रही और एनपीए के  आंकड़ों  में  मामूली
गिरावट आई। जमा जुटाने  के  मामले  में  एचडीएफसी बैंक का
प्रदर्शन मजबूत रहा है। निजी क्षेत्र के  तीसरे  सबसे  बड़े  बैंक
एक्सिस बैंक ने  भी जुलाई-सितंबर तिमाही में  शानदार आंकड़े

एमपी सरकार बाजार
से लेगी 4500

मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर
बाजार से  4500 करोड़ रुपए का कर्ज
लेने  जा रही है। इसके  लिए सरकार ने
तीन अलग-अलग अधिसूचनाएं  जारी
की हैं , जिनमें  1000 करोड़, 2000
करोड़ और 1500 करोड़ रुपए के
ऋण शामिल हैं। इन तीनों  ऋणों  की
नीलामी 19 अक्टूबर 2026 को
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के
मुंबई कार्यालय में  ई-कु बे र के  माध्यम
से  होगी। सरकार चार साल, 12 साल
और 22 साल की अवधि के  लिए
अलग-अलग ऋण लेगी।

डाक विभाग ने 60 दिन का
उत्पादकता बोनस स्वीकृत

वरिष्ठ संवाददाता भारतीय डाक
विभाग ने  वित्तीय वर्ष 2025-26 के
लिए पात्र कर्मचारियों  को 60 दिनों  के
समतुल्य उत्पादकता लिंक्ड बोनस
(पीएलबी) की घोषणा की है। यह बोनस
नियमित विभागीय कर्मचारियों , ग्रामीण
डाक सेवकों  (जीडीएस) और कै जुअल
मजदूरों  सहित विभिन्न श्रे णियों  के  लिए
है। आदेश में  कहा गया है  कि राष्ट्र पति ने
2025-26 के  लेखा वर्ष के  लिए 60
दिनों  के  पारिश्रमिक के  समतुल्य
उत्पादकता लिंक्ड बोनस के  भुगतान को
मंजूरी दे  दी है। यह बोनस वेतन सीमा,
काम के  दिनों  की संख्या और कर्मचारी
की श्रेणी जैसे  निर्धारित मानदंडों  पर
आधारित होगा।

सर्वश्रेष्ठ फैक्टर फंड: 1-3-5 साल के रिटर्न
डेस्क प्रतिनिधि फै क्टर-

आधारित म्यूचुअल फं ड शेयर
बाजार के  पारं परिक दृष्टिकोण या
मार्के ट-कै प पर निर्भर रहने  के
बजाय विशिष्ट निवेश
विशेषताओं , यानी फै क्टर, का
उपयोग करते  हैं। इनमें  मोमेंटम,
क्वालिटी, लो-वोलै टिलिटी और

अल्फा जैसे  फै क्टर शामिल हैं।
निवेशक इन रणनीतियों  को
एक्टिव फं डों  के  साथ-साथ
पै सिव इंडे क्स फं ड और ईटीएफ
के  माध्यम से  एक्सेस कर सकते
हैं। तीन साल के  रिटर्न में  सैमको
एक्टिव मोमेंटम फं ड 14.21%
सीएजीआर के  साथ सूची में

ब्यूरो रिपोर्ट भारतीय महिला क्रिके ट टीम
ने  जिम्बाब्वे  के  खिलाफ पहले  टी-20 मैच में
चार विके ट से  जीत दर्ज की। हालां कि,

कप्तान
स्मृति मंधाना
ने  स्वीकार
किया कि
टीम ने  वैसा
प्रदर्शन नहीं

किया जैसा वे  चाहती थीं। यह उनकी
पूर्णकालिक कप्तानी में  पहली जीत थी।
लक्ष्य का पीछा करते  हुए भारत की शुरुआत
खराब रही। 115 रनों  के  लक्ष्य का पीछा
करते  हुए भारत ने  19 रन पर 4 विके ट गंवा

दिए थे । इस मुश्किल घड़ी में  दीप्ति शर्मा
(49 रन) और डे ब्यू कर रहीं निखत प्रसाद
(39 रन, नाबाद) ने  82 रनों  की साझेदारी
कर टीम को जीत दिलाई।

भारत ने  26 गेंदें  शेष रहते  जीत हासिल
की और तीन मैचों  की श्रृंखला में  1-0 की
बढ़त बना ली। श्रृंखला का दूसरा टी-20 मैच
रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। मैच
के  बाद मंधाना ने  कहा, "टीम के  तौर पर हम
वैसा नहीं खेल पाए जैसा हमने  सोचा था,
ले किन अंत में  जीत जीत ही होती है। "
उन्होंने  निखत प्रसाद के  धैर्य और दीप्ति शर्मा
के  लगातार अच्छे  प्रदर्शन की सराहना की।
उन्होंने  कहा कि टीम का जोश और निखत का

जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की चार विकेट से
जीत, पर कप्तान मंधाना ने कहा- सुधार की जरूरत

अश्विन चयनकर्ताओं पर भड़के:
जायसवाल को वनडे में मौका क्यों नहीं?

डेस्क रिपोर्टर भारतीय क्रिके ट टीम
के  पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने  युवा
बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को
न्यूजीलैंड के  खिलाफ वनडे  श्रृंखला में
मौका नहीं दिए जाने  पर चयनकर्ताओं
पर सवाल उठाए हैं। अश्विन ने  अपने
यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर शुभमन
गिल आखिरी दो वनडे  नहीं खेल रहे  थे ,
तो उस जगह यशस्वी जायसवाल को निश्चित रूप से  मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने
चिंता जताई कि ऐसे  फै सलों  से  जायसवाल जैसे  प्रतिभाशाली खिलाड़ी का
आत्मविश्वास कम हो सकता है। अश्विन ने  इस बात पर जोर दिया कि वह के वल
जायसवाल को मौका देने  की वकालत नहीं कर रहे , बल्कि उनके  करियर और
आत्मविश्वास पर पड़ने  वाले  संभावित नकारात्मक असर को लेकर चिंतित हैं।
चयनकर्ताओं  और टीम प्रबंधन की जिम्मेदारी है  कि वे  युवा खिलाड़ियों  को अपनी क्षमता
साबित करने  के  पर्याप्त अवसर प्रदान करें । उन्होंने  जायसवाल के  पिछले  शानदार
प्रदर्शन को याद दिलाते  हुए कहा कि एक समय वह लगातार रन बना रहे  थे  और ऐसे
'रन मशीन' को नियमित खेलने  का अवसर मिलना ही चाहिए।

सैफ चैंपियनशिप पर अनिश्चितता,
न्यूजीलैंड दौरे से शेड्यूल का टकराव
विशेष संवाददाता एआईएफएफ के

लिए आगामी सैफ चैं पियनशिप में  भारत
की भागीदारी अनिश्चित बनी हुई है ,
क्यों कि शेड्यूल का टकराव और
खिलाड़ियों  की उपलब्धता एक बड़ी
चुनौती पेश कर रही है। फे डरे शन की
योजनाओं  को न्यूजीलैंड के  प्रस्तावित दौरे
से  जटिलताएँ  आ रही हैं , जिससे  टीम
चयन पर सवाल उठ रहे  हैं  कि क्या भारत
क्षेत्रीय टूर्नामेंट के  लिए एक टीम उतार पाएगा। सैफ चैं पियनशिप धाका में  4 नवंबर से  17
नवंबर तक होनी है। नौ बार की चैं पियन और प्रतियोगिता के  इतिहास की सबसे  सफल
टीम भारत को मालदीव और पाकिस्तान के  साथ ग्रुप बी में  रखा गया है। वर्तमान कार्यक्रम
के  अनुसार, भारत को 5 नवंबर को मालदीव और 11 नवंबर को पाकिस्तान से  भिड़ना है।
यह अनिश्चितता न्यूजीलैंड के  नियोजित दौरे  से  उत्पन्न हुई है , जहाँ  सीनियर टीम 12 नवंबर
और 15 नवंबर को दो अंतरराष्ट्री य मैत्री मैच खेलने  वाली है।

निक्की प्रसाद के डेब्यू मैच में दीप्ति
शर्मा ने संभाली पारी, भारत की जीत

मुख्य संवाददाता जिम्बाब्वे  के
खिलाफ पहले  टी20 में  115 रनों  का
पीछा करते  हुए भारत 19/4 पर संकट में
था। दीप्ति शर्मा पर पारी को संभालने  की
जिम्मेदारी थी, ले किन उन्हें  निक्की प्रसाद
और ऋचा घोष जैसे  खिलाड़ियों  के  साथ
मिलकर यह करना पड़ा। टी20
अंतरराष्ट्री य पदार्पण कर रहीं प्रसाद एक
मूल्यवान सहयोगी साबित हुईं । इस जोड़ी

की 63 गेंदों  पर 82 रन की साझेदारी ने
भारत को मुश्किल से  निकाला और चार
विके ट से  जीत दिलाई। 49 रन बनाकर
आउट हुईं  दीप्ति ने  20 वर्षीय प्रसाद की
प्रशंसा की और कहा कि उनके  साथ
बल्लेबाजी करते  हुए ऐसा नहीं लगा कि
यह उनका पदार्पण मैच है। उन्होंने  कहा,
"निक्की ने  बहुत अच्छा खेला। ईमानदारी
से  कहूं  तो ऐसा नहीं लगा कि यह उनका

भारत-वेस्टइंडीज मैच पर बारिश का
साया, मैदान 15 मिनट में तैयार

वरिष्ठ रिपोर्टर भारत और वेस्टइंडीज के  बीच पांचवां  और सीरीज का निर्णायक टी20
मैच आज (17 अक्टूबर) बेंगलुरु के  एम। चिन्नास्वामी स्टे डियम में  खेला जाएगा। हालां कि,
इस हाई-वोल्टेज मुकाबले  पर बारिश का साया मंडरा रहा है। पिछले  कु छ दिनों  से  बेंगलुरु

में  लगातार बारिश हो रही है , और
मौसम विभाग ने  आज के  मैच में
भी बारिश की बाधा डालने  की
संभावना जताई है।

भारतीय मौसम विभाग
(IMD) और प्रमुख मौसम ऐप
अच्चुवेअथे र के  अनुसार, बेंगलुरु में
आज दोपहर और शाम के  दौरान
भारी बारिश और गरज के  साथ
तेज हवाएं  चलने  की संभावना है।

अच्चुवेअथे र की रिपोर्ट के  मुताबिक, शहर में  आज बारिश की संभावना 90% तक है।
मौसम विभाग के  अनुमान के  अनुसार, शाम 4:00 से  5:00 बजे  के  बीच 68-71%
बारिश की संभावना है। टॉस के  समय, यानी शाम 6:00 बजे , बारिश की संभावना 49%
है। मैच शुरू होने  के  समय, रात 7:00 बजे , यह संभावना बढ़कर 64% हो जाएगी।

वित्त मंत्री ने चीन
पर लगाए आरोप
विशेष रिपोर्टर नई दिल्ली में

अंतरराष्ट्री य मुद्रा कोष और विश्व बैंक
की बैठकों  के  दौरान वित्त मंत्री निर्मला
सीतारमण ने  चीन पर भारतीय उत्पादों
के  लिए अपने  बाजार बंद रखने  का
गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने  कहा कि
जेने रिक दवाओं , पशु मांस और कृ षि
उत्पादों  जैसे  भारतीय निर्यात को चीन
की गैर-टै रिफ बाधाओं  के  कारण प्रवेश
नहीं मिल पा रहा है , जिससे  व्यापार
असंतुलन बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने
बताया कि एक दशक से  अधिक समय
से  प्रयास के  बावजूद चीन ने  भारतीय
उत्पादों  को अपने  बाजार में  आने  नहीं
दिया।

वरिष्ठ रिपोर्टर ऑनलाइन ट्रै वल प्लेटफॉर्म इक्षिगो की मूल
कं पनी ले  त्रवेनुएस तेच्नोलोग्य ने  सितंबर तिमाही में  अपने  मुनाफे
में  तेज सुधार की सूचना दी है। कं पनी का समे कित शुद्ध लाभ
पिछले  साल की इसी अवधि में  3.96 करोड़ रुपये  के  घाटे  से
बढ़कर लगभग 61 करोड़ रुपये  हो गया। कं पनी ने  क़् 2
एफवाई27 के  लिए 321 करोड़ रुपये  का परिचालन राजस्व दर्ज
किया, जो पिछले  साल की समान तिमाही के  284.23 करोड़
रुपये  से  12.9% अधिक है। ईबीआईटीडीए 18.1 करोड़ रुपये
रहा, जबकि पिछले  साल इसी अवधि में  3.7 करोड़ रुपये  का
घाटा था। इस तिमाही में  ईबीआईटीडीए मार्जिन 5.6% तक
पहुंच गया। सितंबर तिमाही के  लिए कं पनी की वित्तीय रिपोर्ट में
40.66 करोड़ रुपये  का एक असाधारण मद शामिल है , जिसने
लाभप्रदता में  तेज सुधार में  योगदान दिया।

इक्षिगो का मुनाफा 61 करोड़ रुपये
हुआ, एकमुश्त लाभ से आय में उछाल

7खेल व्यापार
रविवार, अक्टूबर 18, 2026बेंगलुरु ,



ट्रंप ने रूसी तेल पर शुल्क तुरंत माफ किए
जिला रिपोर्टर अमे रिकी राष्ट्र पति डोनाल्ड

ट्रं प ने  रूसी तेल खरीदने  वाले  देशों  पर नए
अमे रिकी कानून के  तहत लगाए गए शुल्कों
को तत्काल माफ कर दिया है। इस फै सले
से  भारत और चीन जैसे  प्रमुख आयातकों
को बड़ी राहत मिली है। यह कदम 100
फीसदी शुल्क लागू होने  से  ठीक एक दिन
पहले  उठाया गया और यह अमे रिकी विदेश
मंत्री की भारत यात्रा के  मद्देनजर विशेष रूप
से  महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ट्रं प ने  हाल
ही में  एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर
किए थे , जिसने  लिंडसे  ओ. ग्राहम सैंक्शन्स
रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को प्रभावी
बनाया था। इस कानून में  रूसी तेल और

गैस के  शीर्ष पांच खरीदारों  से  आने  वाले
सामानों  पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने
का प्रावधान था। यह शुल्क 18 अक्टूबर
को समाप्त हो रही समय-सीमा के  बाद की
जाने  वाली नई खरीद पर लागू होने  वाला
था। कानून में  रूसी उत्पादों  पर 500
फीसदी तक शुल्क लगाने  का भी प्रावधान
था। हालां कि, राष्ट्र पति ट्रं प ने  उसी आदेश
की धारा 4 का उपयोग करते  हुए इन सभी
शुल्कों  को तत्काल निलं बित करने  का
आदेश दिया। उन्होंने  अपने  लिखित आदेश
में  कहा, 'मैं  ग्राहम एक्ट की धारा 112
और 113, या इस आदेश में  बताए गए
किसी भी शुल्क को लागू करने  से  छू ट देता

हूं  (माफ करता हूं)। ' यह छू ट तब तक
प्रभावी रहेगी जब तक राष्ट्र पति या संबं धित
मंत्री आगे  कोई और कदम उठाने  का
निर्णय नहीं लेते । इस आदेश में  किसी
विशेष देश का नाम नहीं लिया गया है ,
ले किन इसका सीधा और सबसे  बड़ा
फायदा रूसी तेल के  प्रमुख खरीदारों  को
मिला है। यह निर्णय ऐसे  समय में  आया है
जब वै श्विक ऊर्जा बाजार में  अनिश्चितता
बनी हुई है। रूसी तेल पर शुल्क लगने  से
वै श्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती
थी और तेल की कीमतों  में  वृद्धि की
आशंका थी। भारत और चीन, जो रूस से
बड़ी मात्रा में  तेल आयात करते  हैं , इस

ट्रंप ने रूसी प्रतिबंधों पर लगाई रोक
शहर रिपोर्टर अमे रिकी राष्ट्र पति डोनाल्ड

ट्रं प ने  कांग्रेस द्वारा पारित रूस पर नए
प्रतिबंधों  के  पैके ज को फिलहाल रोक दिया है।
ट्रं प ने  कांग्रेस को सूचित किया है  कि दोनों
सदनों  द्वारा पारित इस विधेयक पर रोक
राष्ट्री य हित में  है। शुक्रवार को जारी एक
कार्यकारी आदेश में , अमे रिकी राष्ट्र पति ने  कहा
कि वह रूस पर कई प्रतिबंधों , पाबं दियों  और
शुल्कों  में  ढील दे  रहे  हैं। यह कदम ऐसे  समय
में  आया है  जब वह यूक्रे न के  राष्ट्र पति
वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की सार्वजनिक रूप से
आलोचना कर रहे  हैं , जिसमें  यह सुझाव भी
शामिल है  कि यूक्रे न को एक नए नेता की
आवश्यकता है।

रूसी राष्ट्र पति के  दूत किरिल दिमित्रिव ने
इस कदम का स्वागत किया और सोशल
मीडिया पर लिखा, “ट्रं प प्रशासन द्वारा ग्राहम
अधिनियम का निलंबन एक महत्वपूर्ण और
वास्तव में  ऐ तिहासिक क्षण है। ” ट्रं प ने
पिछले  महीने  इस कानून पर हस्ताक्षर किए थे ,
जब कांग्रेस ने  दुर्लभ द्विदलीय समझौते  के
तहत इस उपाय को पारित किया था। इसका
उद्दे श्य रूस के  यूक्रे न के  खिलाफ युद्ध को
बढ़ावा देने  वाले  वित्तीय संसाधनों  के  प्रवाह को
तेजी से  रोकना था। यह कानून, जिसका
कांग्रेस में  प्राथमिक समर्थक दिवंगत सीनेटर
लिंडसे  ग्राहम थे , रूसी अधिकारियों , बैंकों  और
टैंकरों  के  एक छाया बेड़े  को लक्षित करता है
जो रूसी ऊर्जा को जारी रखता है। यह दो
दिनों  में  लागू होने  वाला था।

इसमें  ट्रं प को रूसी तेल या प्राकृ तिक गैस
के  शीर्ष पांच आयातकों  पर 100% तक
टैरिफ लगाने  का निर्देश दिया गया था,
हालां कि, उन देशों  के  लिए एक छू ट है  जो रूस
के  प्राकृ तिक गैस निर्यात का 15% से  कम
आयात करते  हैं  और इन आयातों  को कम
करने  के  लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
शुक्रवार की घोषणा एक सप्ताह बाद आई है
जब ट्रं प ने  कहा था कि अमे रिका ने  वै श्विक
ऊर्जा कीमतों  को कम करने  के  प्रयास में  रूस
से  डीजल खरीदने  पर सहमति व्यक्त की थी।
यह कदम यूक्रे न के  खिलाफ युद्ध को समाप्त
करने  के  लिए क्रे मलिन पर वर्षों  के  अमे रिकी
और पश्चिमी दबाव को उलट देता है।

इस डीजल सौदे  की घोषणा के  बाद
राष्ट्र पति को व्यापक आलोचना का सामना
करना पड़ा है। एक दर्जन अमे रिकी सीनेटरों  -

जिनमें  छह रिपब्लिकन भी शामिल थे  - ने  ट्रं प
से  अपने  डीजल सौदे  को रद्द करने  का आग्रह
किया। मंगलवार को भेजे  गए सांसदों  के  एक
द्विदलीय समूह के  पत्र में  ट्रं प से  पिछले  महीने
पारित कानून, जिसे  "लिंडसे  ओ. ग्राहम
सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ
2026" कहा जाता है , में  शामिल
प्रतिबंधात्मक शक्तियों  को लागू करने  का
आग्रह किया गया था। कानून के  तहत, जिस
पर उन्होंने  कानून के  रूप में  हस्ताक्षर किए थे ,
ट्रं प के  पास 18 अक्टूबर तक रूसी ऊर्जा पर
प्रतिबंध और टै रिफ लगाने  या उन्हें  माफ करने
का समय था। प्रशासन ने  सांसदों  को यह नहीं
बताया था कि वह प्रतिबंध लगाएगा या छू ट
जारी करे गा। ज़ेलेंस्की ने  शुक्रवार को कहा कि
डीजल सौदे  का मतलब होगा कि नकदी "रूस
वापस बहने  लगेगी", जब वह ब्रुसेल्स में

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए कांग्रेस को बताया कि यह कदम उठाया गया है

ग्राहम एक्ट लागू पर ट्रंप ने दी छूट, 100% शुल्क से बचाव

ब्यूरो डे स्क अमे रिकी राष्ट्र पति डोनाल्ड ट्रं प ने  रूस
से  तेल खरीदने  वाले  देशों  पर 'लिंडसे  ओ. ग्राहम
सैंक्शन्स रशिया एंड ईरान एक्ट 2026' के  तहत
दंडात्मक शुल्क लागू कर दिया है , ले किन साथ ही
इसे  तुरं त निलं बित भी कर दिया है। इस आदेश के
कारण भारत और चीन जैसे  देशों  पर 100 प्रतिशत
का भारी आयात शुल्क लगने  से  बच गया है। यह
कदम ऐसे  समय आया है  जब अमे रिकी विदेश मंत्री
मार्को  रुबियो भारत की यात्रा पर रवाना हो रहे  हैं।
व्हाइट हाउस ने  शुक्रवार दे र रात यह आदेश जारी
किया, जिसके  तहत ट्रं प ने  18 सितंबर को हस्ताक्षर
किए थे । कानून के  अनुसार, रूस से  तेल और गैस
खरीदने  वाले  प्रमुख देशों  पर 30 दिनों  के  भीतर
100 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना
था, जिसकी समयसीमा 18 अक्टूबर को समाप्त हो
रही थी। आदेश में  कहा गया है  कि यदि कोई देश 18
अक्टूबर 2026 या उसके  बाद रूस से  नया कच्चा
तेल या प्राकृ तिक गैस खरीदता है , तो रूसी तेल और
गैस के  पांच सबसे  बड़े  आयातकों  से  आने  वाले
सामान पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाया
जा सकता है। इसी प्रकार, रूस पर लगे  तेल प्रतिबंधों
से  बचने  में  मदद करने  वाले  शीर्ष पांच देशों  या
संस्थाओं  के  सामान पर भी 100 प्रतिशत अतिरिक्त
शुल्क लगाने  का प्रावधान था। रूस से  आने  वाले
सामान पर शुल्क 500 प्रतिशत तक बढ़ाने  की भी

बात कही गई थी। हालां कि, आदेश की धारा 4 के
तहत इन सभी उपायों  को तत्काल निलं बित कर
दिया गया। ट्रं प ने  स्पष्ट किया कि वे  ग्राहम एक्ट की
धारा 112 और 113, या इस आदेश के  तहत
लगाए गए किसी भी शुल्क को माफ कर रहे  हैं।
इसके  अतिरिक्त, इस कानून के  तहत विदेशी
व्यक्तियों  और संस्थाओं  पर लगने  वाले  अधिकांश
प्रतिबंधों  से  भी छू ट दी गई है। यह छू ट तब तक जारी
रहेगी जब तक राष्ट्र पति, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और
अमे रिकी व्यापार प्रतिनिधि से  सलाह-मशविरा करने
के  बाद यह निर्णय नहीं लिया जाता कि आगे  और
कार्रवाई की आवश्यकता है। फरवरी में , अमे रिका ने
रूस से  तेल खरीदने  के  कारण भारत पर लगाया गया
अतिरिक्त 25 प्रतिशत शुल्क हटा दिया था।

ट्रंप ने शुल्क लागू कर तुरंत निलंबित किया
ट्रंप का रूस को न्योता: पुतिन आएँ तो स्वागत

डेस्क रिपोर्ट अमे रिकी राष्ट्र पति डोनाल्ड ट्रं प ने  कहा है  कि रूस ने
इस साल अमे रिका की मेजबानी में  होने  वाली जी20 बैठकों  में
शामिल होने  की इच्छा जताई है। उन्होंने  यह भी कहा कि यदि रूसी
राष्ट्र पति व्लादिमीर पुतिन व्यक्तिगत रूप से  भाग लेते  हैं , तो उनका
स्वागत किया जाएगा। व्हाइट हाउस से  रवाना होने  से  पहले  पत्रकारों
से  बातचीत में  ट्रं प से  पूछा गया कि क्या पुतिन जी20 बैठक में
शामिल होंगे । इस पर ट्रं प ने  जवाब दिया, 'नहीं, उन्होंने  के वल शामिल
होने  की इच्छा व्यक्त की है। मुझे  निश्चित रूप से  नहीं पता कि पुतिन
खुद आएंगे  या नहीं, ले किन अगर वे  आते  हैं , तो मैं  निश्चित रूप से
उनका स्वागत करूं गा। ' ईं धन की कीमतों  से  जुड़े  एक सवाल के
जवाब में  ट्रं प ने  खुद जी20 का उल्लेख किया। उन्होंने  कहा कि जी20
बैठकों  में  रूस के  प्रतिनिधि पहले  भी भाग लेते  रहे  हैं। अमे रिका
2026 में  जी20 की अध्यक्षता करे गा। अमे रिकी विदेश मंत्री मार्को
रुबियो 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के  अटलांटा में  जी20
विदेश मं त्रियों  की बैठक की मेजबानी करें गे । इसके  बाद 14 और 15
दिसंबर को ट्रं प फ्लोरिडा के  मियामी स्थित ट्रं प नेशनल डोरल में
जी20 नेताओं  के  शिखर सम्मेलन की मेजबानी करें गे । रूस और भारत
दोनों  जी20 के  सदस्य हैं। भारत ने  सितंबर 2023 में  नई दिल्ली में
जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। ट्रं प ने  कहा कि वह चीन
और रूस दोनों  के  साथ एक परमाणु  समझौता करना चाहते  हैं।
हालां कि, उन्होंने  स्वीकार किया कि उन्हें  नहीं लगता कि यह इस साल
संभव हो पाएगा। यूक्रे न युद्ध के  संबंध में  पूछे  जाने  पर कि क्या वह
भूल गए हैं  कि युद्ध पुतिन ने  शुरू किया था, ट्रं प ने  कहा, 'दे खिए, मुझे
सब कु छ पता है। मैं  किसी समय सारी जानकारी सार्वजनिक करूं गा।

मे रे  लिए सबसे  महत्वपूर्ण बात यह है  कि यह युद्ध समाप्त होना
चाहिए। ' उन्होंने  आगे  कहा, 'औसतन हर महीने  लगभग 25,000
सै निक मारे  जा रहे  हैं। पिछले  महीने  यह संख्या 32,000 थी। मैं  दोनों
पक्षों  से  बात करता हूं। मुझे  लगता है  कि दोनों  पक्ष इस युद्ध को
समाप्त करना चाहते  हैं , और मे रा पूरा ध्यान इसी बात पर है  कि यह
युद्ध समाप्त हो। ' जब ट्रं प से  पूछा गया कि क्या अमे रिका ने  यूक्रे न
की ओर से  'स्टारशील्ड' के  इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध लगाया है , तो
उन्होंने  स्पष्ट रूप से  कहा, 'नहीं, हमने  ऐसा बिल्कु ल नहीं किया है। '
जी20 विदेश मं त्रियों  की बैठक अटलांटा में  30 और 31 अक्टूबर को
आयोजित होगी। यह बैठक जी20 सदस्य देशों  के  विदेश मं त्रियों  को
महत्वपूर्ण वै श्विक मुद्दों  पर चर्चा करने  का अवसर प्रदान करे गी। इस
बैठक में  विभिन्न देशों  के  प्रतिनिधि शामिल होंगे  और वे  अंतरराष्ट्री य
सहयोग और समन्वय को मजबूत करने  के  तरीकों  पर विचार-विमर्श
करें गे । इसके  बाद, 14 और 15 दिसंबर को फ्लोरिडा के  मियामी में

अमेरिका 2026 में जी20 की अध्यक्षता करेगा, मार्को रुबियो करेंगे विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी

न्यूज रिपोर्टर सर्वोच्च न्यायालय ने  कहा है  कि इं टरनेट का
उपयोग और उस तक पहुंच हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है ,
जिसमें  बच्चे  भी शामिल हैं। न्यायालय ने  सुरक्षा के  नाम पर बच्चों
के  इं टरनेट एक्सेस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने  को लेकर चेतावनी दी
है। न्यायालय ने  कहा कि ऐसे  प्रतिबंध बच्चों  की स्वतंत्रता,
निजता और ऑनलाइन दुर्व्यवहार का सामना करने  पर मदद
मांगने  की क्षमता को कमजोर कर सकते  हैं। जुस्तिचेस जेबी
पर्दिवल और के वी चन्द्रन की पीठ ने  15 अक्टूबर को दिए एक
आदेश में  कहा, "हमारे  बच्चों  की सुरक्षा और उनकी स्वतंत्रता
एक-दूसरे  के  विरोधी नहीं हैं। हमारे  बच्चे  दोनों  के  हकदार हैं। "
पीठ ने  कहा कि इं टरनेट एक्सेस और उपयोग का अधिकार
सं विधान के  अनुच्छे द 21 से  निकलता है , जो अनुच्छे द
19(1)(अ) के  तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से
जुड़ा है। न्यायालय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री
(CSEAM) का पता लगाने  और उसे  इं टरनेट से  हटाने  के
उपायों  की जांच कर रहा था, जब उसने  बच्चों  के  सोशल मीडिया
एक्सेस को प्रतिबं धित करने  पर बढ़ते  अंतरराष्ट्री य बहस का रुख
किया। ऐसे  प्रस्तावों  के  पीछे  की वास्तविक चिंताओं  को स्वीकार
करते  हुए, पीठ ने  जानबूझकर पूर्ण प्रतिबंध का समर्थन नहीं करने
का फै सला किया। पीठ का तर्क  था कि बच्चों  की सुरक्षा का
मतलब उन्हें  ऐसे  माध्यम से  बाहर करना नहीं हो सकता जो
शिक्षा, सूचना और सामाजिक भागीदारी का अभिन्न अंग बन गया
है। न्यायालय की यह टिप्पणी ऐसे  समय में  महत्वपूर्ण है  जब
सरकारों  से  बच्चों  के  सोशल मीडिया एक्सेस को प्रतिबं धित करने
की मांग बढ़ रही है , जिसमें  न्यूनतम आयु आवश्यकताओं  को
लागू करना भी शामिल है। पीठ ने  कहा कि ऐसे  प्रतिबंध न के वल
सं दिग्ध प्रभावशीलता वाले  हैं , बल्कि बच्चों  को कम विनियमित
और संभावित रूप से  अधिक खतरनाक ऑनलाइन स्थानों  की
ओर धके ल कर प्रति-उत्पादक भी साबित हो सकते  हैं।

न्यायालय ने  कहा, "हमें  यह कहने  में  कोई संकोच नहीं है  कि
इंटरनेट का उपयोग और एक्सेस अनुच्छे द 21 के  तहत हर
व्यक्ति का मौलिक अधिकार है , जो अनुच्छे द 19(1)(अ) के
साथ पढ़ा जाता है। हमारे  बच्चे , उनकी उम्र की परवाह किए
बिना, उन्हीं अधिकारों  का आनंद लेते  हैं , और इन्हें  पूरी तरह से
नकारना उतना ही बेतुका होगा जितना यह कहना कि एक निश्चित
आयु से  कम उम्र के  बच्चों  में  विवेक नहीं होता जिसकी रक्षा की
जाए या बोलने  की स्वतंत्रता न हो जिसे  व्यक्त किया जाए। "
इस फै सले  ने  पहले  के  सर्वोच्च न्यायालय के  फै सलों  के  माध्यम
से  डिजिटल एक्सेस के  लिए संवैधानिक सुरक्षा का पता लगाया।
अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020) मामले  में , न्यायालय
ने  मान्यता दी थी कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, साथ
ही व्यापार और व्यवसाय करने  की स्वतंत्रता, इं टरनेट के  माध्यम
से  प्रयोग की जा सकती है  और संवैधानिक रूप से  संरक्षित थी।
हालां कि, उस मामले  में  यह सवाल खुला छोड़ दिया गया था कि

क्या इं टरनेट तक पहुंच स्वयं  एक मौलिक अधिकार है। बच्चों  के
लिए उस संवैधानिक तर्क  का विस्तार करते  हुए, पीठ ने  इस बात
पर जोर दिया कि इं टरनेट का मूल्य न के वल उसमें  निहित
जानकारी में  है , बल्कि सीखने , अभिव्यक्ति और मानवीय संपर्क
तक पहुंचने  की सुविधा में  भी है। न्यायालय ने  कहा, "कई बच्चों
के  लिए, विशेष रूप से  दूरदराज के  इलाकों  में , यह अक्सर सीखने
और सूचना का एकमात्र स्रोत होता है। इसी तरह विशेष
आवश्यकता वाले  बच्चों  के  लिए, इं टरनेट अक्सर एकमात्र ऐसी
जगह होती है  जहां  वे  अपने  जैसे  अन्य लोगों  में  साथ पा सकते  हैं।
" पीठ ने  इस धारणा पर भी सवाल उठाया कि बच्चों  को इं टरनेट
का उपयोग करने  से  रोकना उन्हें  अनिवार्य रूप से  सुरक्षित बना
देगा। अन्य न्यायालयों  के  अनुभव का हवाला देते  हुए, पीठ ने
कहा कि कानून द्वारा निषिद्ध होने  पर भी बच्चे  इं टरनेट का उपयोग
करना बंद नहीं करते  हैं। इसके  बजाय, वे  अन्य अनियं त्रित
प्लेटफार्मों  और वेबसाइटों  पर जा सकते  हैं  जो और भी अधिक
असुरक्षित हैं। न्यायालय ने  चेतावनी दी कि ऐसे  प्रतिबंध उन बच्चों
को भी हतोत्साहित कर सकते  हैं  जो ऑनलाइन लुभाए जाने ,
धमकाए जाने  या उनका शोषण होने  पर अपने  माता-पिता,
अभिभावकों  या अन्य विश्वसनीय वयस्कों  को घटनाओं  की रिपोर्ट
करने  से  डरते  हैं , क्यों कि उन्हें  पहली बार में  इं टरनेट एक्सेस करने
के  लिए दं डित किए जाने  का डर होता है। न्यायालय ने  कहा,
"यह हमारे  बच्चों  की सुरक्षा को काफी हद तक कमजोर कर
देगा, जो पहले  से  ही ऐसे  प्रतिबंधों  के  बिना भी ऐसी घटनाओं  को
साझा करने  में  हिचकिचाते  हैं , और पीओसीएसओ अधिनियम के
घोषित उद्दे श्य को विफल कर देगा। " न्यायालय ने  इस बात पर
प्रकाश डाला कि बच्चों  को सोशल मीडिया से  दूर रखने  से , अपने
आप में , दुर्व्यवहार सामग्री के  प्रसार को नहीं रोका जा सके गा या
इसे  बनाने , वितरित करने  और उपभोग करने  वालों  को
हतोत्साहित नहीं किया जा सके गा।

इंटरनेट एक्सेस मौलिक अधिकार, बच्चों पर पूर्ण प्रतिबंध अनुचित: सुप्रीम कोर्ट
सुरक्षा के नाम पर पूर्ण प्रतिबंध बच्चों की स्वतंत्रता और निजता को खतरे में डाल सकते हैं, न्यायालय ने कहा

अमेरिकी सांसदों ने भारत में
मानवाधिकारों पर चिंता जताई

विशेष रिपोर्ट अमे रिका के  छह
डे मोक्रे टिक सांसदों  ने  भारत में  छात्र
प्रदर्शनों  के  दौरान मानवाधिकारों  के
कथित उल्लंघन और सुरक्षा बलों  की
कार्रवाई पर चिंता जताई है। सांसदों  ने
अमे रिकी विदेश मंत्री मार्को  रुबियो को
पत्र लिखकर उनसे  आगामी भारत यात्रा
के  दौरान भारतीय अधिकारियों  के  समक्ष
इन मुद्दों  को उठाने  का आग्रह किया है।
रुबियो की भारत यात्रा के  दौरान मुंबई में
विदेश मंत्री एस। जयशंकर से  मुलाकात
प्रस्तावित है। सांसदों  ने  शुक्रवार को लिखे
पत्र में  आरोप लगाया है  कि दिल्ली सहित
भारत के  विभिन्न हिस्सों  में  छात्र प्रदर्शनों
के  दौरान सुरक्षा बलों  ने  जरूरत से  ज्यादा
बल प्रयोग किया और प्रदर्शनकारियों  को
अनुचित तरीके  से  हिरासत में  लिया।
उन्होंने  इन घटनाओं  को लेकर पारदर्शी
और स्वतंत्र जांच की मांग की। साथ ही,
प्रदर्शन के  दौरान हिरासत में  लिए गए
लोगों  को रिहा करने  की अपील भी की।
इस पत्र पर प्रमिला जयपाल, इल्हान
उमर, जिम मैकगवर्न, रशीदा तलीब,
एलेनोर होम्स नॉर्टन और जीसस गार्सिया
ने  हस्ताक्षर किए हैं। सांसदों  ने  अमे रिका
के  विभिन्न शहरों  में  स्थित भारतीय
दूतावासों  और वाणिज्य दूतावासों  पर भी
आरोप लगाया कि प्रदर्शनों  में  शामिल
लोगों  की निगरानी के  लिए फोटोग्राफरों
को तैनात किया गया था। उन्होंने  रुबियो
से  आग्रह किया कि वे  भारत सरकार पर
कथित मानवाधिकार उल्लंघनों  की स्वतंत्र
जांच सुनिश्चित करने  के  लिए दबाव
बनाएं। सांसदों  ने  अपने  पत्र में  कॉकरोच
जनता पार्टी (सीजेपी) के  उन प्रदर्शनों  का
भी जिक्र किया, जो तत्कालीन शिक्षा
मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के  खिलाफ किए गए
थे।

इसके  अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त
(सीईसी) ज्ञानेश कु मार के  इस्तीफे  की
मांग को लेकर चल रहे  आंदोलनों  का
उल्लेख करते  हुए उन्होंने  आरोप लगाया
कि इन प्रदर्शनों  में  भी प्रदर्शनकारियों  के
खिलाफ जरूरत से  ज्यादा बल प्रयोग
किया गया। पत्र में  हिरासत में  लिए गए
प्रदर्शनकारियों  की रिहाई की मांग भी की
गई है। सांसदों  ने  इन मामलों  को भारत में
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शां तिपूर्ण
विरोध के  अधिकार से  जुड़े  मुद्दों  के  रूप में
उठाया। अमे रिकी सांसद प्रमिला जयपाल
ने  मतदाता सूची के  विशेष गहन
पुनरीक्षण (एसआईआर) का उल्लेख
करते  हुए करीब 13 करोड़ मतदाताओं  के
नाम हटाए जाने  को लेकर चिंता जताई।
उन्होंने  इस प्रक्रिया को मतदाताओं  को
सूची से  बाहर करने  की कार्रवाई बताया
और कॉकरोच जनता पार्टी के  प्रति
समर्थन व्यक्त किया। हालां कि, मतदाता
सूची से  नाम हटाए जाने  के  आंकड़े  और
उनके  संदर्भ की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक है।

एसआईआर को लेकर भारत में
राजनीतिक दलों  के  बीच पहले  से  ही
मतभेद रहे  हैं। इससे  पहले  अमे रिका में
भारत के  राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने
प्रमिला जयपाल की टिप्पणियों  की
आलोचना की थी। उन्होंने  उनकी
टिप्पणियों  को भारत के  आंतरिक मामलों
में  अस्वीकार्य हस्तक्षेप करार दिया था।
छह अमे रिकी सांसदों  के  इस पत्र के  बाद
भारत में  प्रदर्शनों , मतदाता सूची के
पुनरीक्षण और मानवाधिकारों  से  जुड़े  मुद्दों
पर दोनों  देशों  के  बीच कू टनीतिक चर्चा
की संभावना बढ़ गई है। हालां कि, रुबियो
की प्रस्तावित यात्रा के  दौरान इन मुद्दों  को
औपचारिक रूप से  उठाया जाएगा या
नहीं, इस बारे  में  अभी कोई आधिकारिक

सांसदों ने रुबियो से भारत यात्रा में मुद्दे उठाने को कहा

भारत ने मालदीव को 30 अरब रुपए की करेंसी स्वैप सुविधा बढ़ाई

मुख्य संवाददाता नई दिल्ली: भारत ने  मालदीव सरकार के  30
अरब रुपए की करेंसी स्वैप सुविधा को आगे  बढ़ाने  के  अनुरोध को
मंजूरी दे  दी है। यह निर्णय भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और द्वीपीय
देश के  साथ द्विपक्षीय संबंधों  को मजबूत करने  की प्रतिबद्धता का एक
महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुविधा सार्क  देशों  के  लिए करेंसी स्वैप
व्यवस्था के  ढांचे  के  तहत प्रदान की जा रही है , जिस पर अक्टूबर
2024 में  मालदीव के  राष्ट्र पति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा के
दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और मालदीव मौद्रिक
प्राधिकरण के  बीच हस्ताक्षर किए गए थे । मीडिया रिपोर्टों  के  अनुसार,
करेंसी स्वैप व्यवस्था के  तहत, यदि मालदीव सरकार को भारतीय
रुपए या अमे रिकी डॉलर की कमी का सामना करना पड़ता है , तो
भारत उसे  आवश्यक भारतीय रुपए उपलब्ध करा सकता है। इससे
मालदीव अपनी वित्तीय जरूरतों  को पूरा कर सके गा, जैसे  कि
आवश्यक वस्तुओं  की खरीद और अन्य जरूरी भुगतानों  के  लिए।

समझौते  की शर्तों  के  अनुसार, मालदीव को यह राशि बाद में  भारत
को लौटानी होती है। इस सुविधा के  तहत 30 अरब रुपए की पहली
किस्त इस साल 23 अप्रैल को मालदीव सरकार को सौंपी गई थी।
2012 में  इस ढांचे  की शुरुआत के  बाद से , भारतीय रिजर्व बैंक
मालदीव को कु ल 1.1 अरब डॉलर से  अधिक की स्वैप सहायता प्रदान

कर चुका है। यह सहायता मालदीव की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने  में
महत्वपूर्ण रही है। यह ताजा फै सला मालदीव के  साथ भारत के
आर्थिक और रणनीतिक संबंधों  को और मजबूत करने  के  व्यापक
प्रयासों  के  बीच आया है। भारत सरकार ने  इस बात पर जोर दिया है
कि मालदीव, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति और उसके  हिंद महासागर
विजन में  एक विशेष स्थान रखता है। यह नीति क्षेत्रों  में  सुरक्षा और
विकास के  लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति को बढ़ावा देती है।

भारत मालदीव के  साथ अपने  द्विपक्षीय संबंधों  को और गहरा करने
के  लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता के  तहत, दोनों  देशों  के  बीच
सहयोग के  विभिन्न क्षेत्रों  में  विस्तार की उम्मीद है। यह करेंसी स्वैप
सुविधा मालदीव को वित्तीय तरलता प्रदान करने  के  साथ-साथ दोनों
देशों  के  बीच विश्वास और सहयोग को भी बढ़ाएगी। यह कदम भारत
की उस नीति का भी हिस्सा है  जिसके  तहत वह अपने  पड़ोसियों  को
आर्थिक और वित्तीय सहायता प्रदान करके  उनके  विकास में  योगदान
देना चाहता है। मालदीव जैसे  द्वीपीय देश के  लिए, इस तरह की वित्तीय
सहायता उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने  और बाहरी झटकों  से
निपटने  में  मदद करती है। रिपोर्टों  से  पता चलता है  कि भारत द्वारा
प्रदान की गई करेंसी स्वैप सुविधा और अन्य निवेशों  ने  मालदीव की
वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने  में  महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह सुविधा अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान तय हुई थी
आडवाणी को अस्पताल में भर्ती कराया गया

ब्यूरो रिपोर्ट भाजपा के  वरिष्ठ नेता और पूर्व
उपप्रधानमंत्री लालकृ ष्ण आडवाणी को छाती में
संक्रमण की शिकायत के  बाद शुक्रवार को दिल्ली के
अपोलो अस्पताल में  भर्ती कराया गया। उन्होंने  छाती
में  संक्रमण की शिकायत के  बाद उन्हें  सीधे  आईसीयू
में  ले  जाया गया। कें द्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने  अस्पताल
पहुंचकर उनकी सेहत का हालचाल जाना। 98
वर्षीय आडवाणी को शुक्रवार शाम 7:30 के  करीब
अस्पताल लाया गया था। अपोलो अस्पताल ने  एक
हेल्थ बुले टिन जारी करते  हुए बताया कि भाजपा के
वरिष्ठ नेता लालकृ ष्ण आडवाणी को छाती में
संक्रमण के  कारण भर्ती कराया गया है। अस्पताल
की ओर से  दी गई जानकारी के  अनुसार, वह
फिलहाल आईसीयू में  हैं  और न्यूरोलॉजी के  वरिष्ठ
सलाहकार डॉ. विनीत सूरी की देखरेख में  उनका
इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्थिर बनी हुई है
और डॉक्टरों  की एक टीम लगातार उनके  स्वास्थ्य
की निगरानी कर रही है। प्रधानमंत्री नरें द्र मोदी ने
अस्पताल में  भर्ती होने  से  करीब एक हफ्ते  पहले , 7
अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित उनके  आवास पर

वरिष्ठ नेता लालकृ ष्ण आडवाणी से  मुलाकात की
थी। इस दौरान मोदी ने  25 वर्ष पूरे  करने  पर
आडवाणी का आशीर्वाद लिया था। पूर्व उपप्रधानमंत्री
आडवाणी से  मुलाकात के  बाद प्रधानमंत्री मोदी ने
'एक्स' सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट
साझा की थी। उन्होंने  लिखा था कि आडवाणी की
दशकों  की सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र जीवन में  उनके
योगदान ने  उन्हें  गहराई से  प्रभावित किया है। इसके
अलावा, उन्होंने  2002 से  2004 तक देश के
उपप्रधानमंत्री के  तौर पर भी कार्यभार संभाला।

98 वर्षीय अडवाणी छाती में संक्रमण के कारण आईसीयू में भर्ती
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वचनामृत (शरणों के  वचन)
वृक्ष का मुख भूमि है या भूमि का मुख वृक्ष है? शरण का मुख लिंग है या
लिंग का मुख शरण है? कोई यह रहस्य जानता है तो बतावे।वृक्ष को पानी सींचने से असर भूमि पर होता है और भूमि पर पानी सींचने
से परिणाम वृक्ष पर होता है। शरण के  मुख में लिंग तृप्ति होती है। लिंगमुख में शरणतृप्ति। वह लिंगमुख ही शरण है, इसे न समझने
वाले अज्ञानियों को शिवलिंग पहले ही नहीं,ऐसा आपके  शरण का कहना है, हे चेन्नय्यप्रिय निर्माय प्रभु शरण चेन्नय्या

इस वचन में शरण चेन्नय्या लिंग और शरण का अभिन्न संबंध बता रहे हैं।जैसे वृक्ष और भूमि का संबंध है वैसे ही लिंग और शरण का
संबंध है। शरण के  मुख में लिंगतृप्ति होती है और लिंगमुख में शरणतृप्ति। याने लिंग मुख ही शरण। इसे न समझनेवालों के  लिए
लिंग तृप्ति नहीं।


